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 सम्पदा  शल्क

 1*७११.  श्री  श्रीनारायण दास  :  कया  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  छिपा  करेंगे कि  :

 क्या
 भारत

 ate
 ब्रिटेन  में  सम्पत्तियों

 पर
 दुहरा  सम्पदा  शुल्क

 लगाने  को  रोकने
 के  लिये

 भारत

 पत्र
 ब्रिटेन

 में
 प्रस्तावित  करार

 के
 बारे  में  अंतिम  रूप  से  बातचीत  हो  गई  है  कौर  क्या  समझौता  हो  गया

 WIZ

 यदि  हां
 तो  वह  करार  किस  प्रकार  का  है

 राजस्व  कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री
 एम०

 ato
 :

 जी  हां  ।
 बातचीत  हुई है

 कौर

 करार  का
 प्रारूप  शासकीय  स्तर  पर  तैयार  हो  गया  है  ।  यह  तभी  लागू  होगा  जब  कि  दोनों  सरकारें

 इसका  जनसमर्थन  कर  दें  |

 चूंकि  यह  करार  al  प्रारूप  की  स्थिति  में  है  जनहित  की  घण्टी  से  समय  इसका

 बात  बताना  ग्रीवा  नहीं  है  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास
 :

 सरकार  इस  करार  का  कब  तक  अनुसमर्थन  करेगी  ?

 शो
 एम०

 सी०
 शाह  बहुत  जल्दी  |

 वित्तीय  श्रमदान श्री  बंसल
 :

 चूंकि  यह  करार  दो  सरकारों के  बीच  fad tO  रग  सम्बन्धी  है  तो  क्या

 यह  करार  संसद  के  विचारार्थ  रखा  जायगा  ?

 श्री  एम०  सी०
 मैं  समझता  हूं  कि  विचारार्थ तो  नहीं  रखा  जायगा  किन्तु  करार  की  एक

 प्रति  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखी  ।

 हुक्म  सिह
 :

 क्या  कोई  ऐसे  मामले  जाये  हैं  जिनमें  सम्पत्तियों
 पर

 दुहरा  कर  लगाया
 गया

 वि
 था

 प्रिया  किसी  अन्य  रूप  में  कोई  कमी  पाई  गई
 थी ?

 मल  arty  में  |

 eAC)
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 श्री  एम०  ato  शाह  :  सम्पदा  शुल्क  प्रीमियम  की  धारा  ३०  के  अधीन  सम्पदा  शुल्क  के

 अन्तर्गत  दुहरा  कर  लगाने  से  बचाने  के  लिये  यह  करार  करने  के  लिये  झ्र धि कार  दिया  गया  है  ।
 मेरे

 विचार से  अभी  तक  कोई  ऐसा  मामला  नहीं  पाया  किन्तु  जब  इस  प्रकार का  मामला  तो  हमें

 करार कर  लेना  चाहिये

 श्री  बंसल  :  क्या  भ्रमण  किसी  दूसरे  देशो ंसे  भी  हम  इस  प्रकार  की  बातचीत करने  के  बारे  में

 ara  रहे  हैं  प्रथम  वे  हमसे  बातचीत  करने  की  सोच  रहे  हैं
 ?

 श्री  एम०  सी०  दाह
 :

 मुझे  इसके  लिये  पूर्व  सुचना  चाहिये
 ।

 श्रीनारायण  दास  :  ब्रिटेन  ate  भारत  में  सम्पदा  शुल्क  की  दरों  में  कया  अ्रन्तर  है  ?

 श्री  एम०  सो०  वाह
 :

 इसके  बारे  में  मुझे  जानकारी  नहीं  है  ।  इसके  लिये  मुझे  सूचना  चाहिए
 |

 विकलांगों की  दिक्षा  के  लिये  राष्ट्रीय  मंत्रणा  परिषद

 *७१२.  श्री  भागवत  झा  श्राजाद  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विकलांगों  की  दिक्षा  के  लिये  राष्ट्रीय  मंत्रणा  परिषद्  ने  कोई  सिफारिशें  की  ग्रोवर

 यदि  तो  उन  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  सरका र  क्या  करने  का  विचार  रखती  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एम०  एस०  जी

 कई  योजनाओं  को  जिनकी  परिषद्  ने  सिफारिश  की  थी  द्वितीय  पंचवर्षीय  यो  जना  में  शामिल

 करने  का  सुझाव  दिया  गया  हैं  ।

 श्री  भागवत  झा
 :

 अन्य  योजनाएं  क्या  हैं  जिनमें  से  कुछ  प्राय  ग्रा गामी  योजना  काल

 में  क्रियान्वित  करना  चाहते  हैं  ?

 एम०  एम०  दास  :  १८  मदों  की  लम्बी  सुची  है  ।  उनमें  से  कुछ  मुख्य  माननीय  सदस्य

 को  बताऊंगा  |  छात्रवृत्तियां  केवल  संघों  के  लिये  ही  नहीं  अपितु  मूक  लंगड़ों

 शादी के  लिये भी  ;  मानसिक  विकार  वालों  के  लिये  tt  बच्चों के  नसंरी  सकल के  लिये  जिसमें

 वे
 रह  सकें  तथा  मूक  बच्चों के  लिये  भी वैसे ही  नसंरी  स्कूल  के  हेतु  भवन  निर्माण  ।  इसके  अतिरिक्त

 अन्य  दूसरी मर्दे  भी  हैं  ।

 tat  भागवत  झा  श्रीपाद  :  कितना  घन  व्यय  किया  गया  था  अ्रथवा  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में

 किया  गया  हैं  जिसके  फलस्वरूप  हम  विकलांगों  को  जीविका  दे  सके  हैं  ग्रीवा
 उनके

 का
 प्रबन्ध  कर

 सक &  |

 एम०  एम०  दास  :  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  दिशा  में  कुछ  काय  किया  गया

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  हमारा  ठोस  कार्यक्रम है  र  जहां  तक  कि  केन्द्रीय  सरकार  की

 योजनाओं का  सम्बन्ध हैं  उन  पर  १४५०  लाख  रुपये  व्यय  होंगे  ।  इसके  अतिरिक्त राज्य राज्य  सरकारों के

 सहयोग से  area  की  जाने  वाली  योजनाओं  को  क्रियान्वित करने  के  लिये  ५०  लाख  रुपये  प्रति

 रखें गये  हैं  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  इन  योजनाओं  को  तैयार  करने  से  पुर्व  क्या  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 था  देश  के  विकलांगों  की  संख्या  मालूम  की  गई  थी  प्रौढ़  यदि हां
 तो  क्या  वें  प्रतिवेदन  मिल

 सकते हैं  ?

 एम०  एम०  दास  :  इस  प्रकार  के  सर्वेक्षण  का  एक  प्रस्ताव हैं  ।  हमारी  जनगणना  के

 क्षण
 नहीं  किया  गया

 था  | प्रतिवेदन
 के  afafraa  कोई  गौर  सर्वे

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  भागवत  झा
 श्राज्ञाद

 :  सरकार ने  कोई  निधन  गह
 अथवा  विकलांगो  के  लिये

 कोई

 ऐसा  गृह  खोला  है  जहां  ये  व्यक्ति  जो  काम  करने
 के

 योग्य  हैं  पौर  जीविकोपार्जन
 कर  सकते  रह  सके ं?

 क्या  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन हैं  ?

 एम०  एम०  दास  :  स्मरण  शक्ति  के श्राघार पर ही पर  ही  कह  रहा  हूं  देहरादून के  अंधों
 के

 स्कूल के  सिलसिले  में  वहां  एक  गह  की  स्थापना  की  गई  हैं
 ।

 दक्षिण  भारतीय  भाषियों  का  अध्ययन

 1७१३.  श्री  डाभी  :  व्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  ने  केन्द्रीय  प्रशासित  विश्वविद्यालयों  में  दक्षिण  की  कुछ  भाषियों

 का  अध्ययन  करने  वाले  विद्यार्थियों  को  पारितोषिक  देने  का  निश्चय  किया

 यदि  हां
 तो

 उसका  ब्यौरा  क्या  हैं
 ?

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एम०  एम०  हां  ।
 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों

 में  कुछ  के  पढने  वालें  विद्यार्थियों  को  पारितोषिक  देने  का  निश्चय  किया  है  ।

 परिशिष्ट  ४,  शझ्नुबन्ध
 एक  विवरण  लोक-सभा के  पटल पर  रखा  जाता  हैं

 ।

 सख्या  ३०]

 श्री  डाभी  :  विवरण  में  बताया  है  कि  विद्यार्थियों  में  खिल  भारतीय  भावना  बढ़ाने  के  लिये

 भारत  सरकार  ने  शांतिनिकेतन  विश्वविद्यालयों  में  से  प्रत्येक  विश्वविद्यालय

 में  शिक्षा  सम्बन्धी ay  PEYR  से  निम्नलिखित  भाषाओं  में  से  प्रत्येक  भाषा  जैसे  मराठी

 आर  कन्नड  के  ग्रध्ययन  के  लिये  Yoo  रुपये  प्रौढ़  २५०  रुपये के

 दो  पुरुस्कार  देना  निश्चित  किया  है  ।  क्या में  जान  सकता  हूं  कि  इन  भाषा ग्र ों में  गुज  राती  जो  संविधान

 में  वर्णित  १४  भाषाओं  में  से  क्यों  नहीं  सम्मिलित किया  गया  ?

 एम०  एम०  दास  :  ठीक  कारण  तो  मैं  नहीं  जानता  ।  किन्तु  देश के  दो  कोनों से  दो

 भाषाएं  चुनी  गई  थीं--एक  भाषा  देश  के  पूर्वी  भाग  से  तो  दूसरी  पश्चिमी
 भाग  से

 ।
 मैं  ठीक से  नहीं  कह

 |

 श्री  डाभी  :  क्या  सरकार  के  विचार  से  गजराती  भाषा  काफी  विकसित  नहीं  है

 एम०  एम०  दास  :  ठीक  कारण  तो  मैं  नहीं  बता  सकूंगा
 ।

 इसके  बारे  में  में  ज्ञात  करूंगा
 और

 सभा को  बताऊंगा  ।

 श्री  mare  आयंगार  :  किसी  विद्यार्थी  ने  इन  भाषाओं  का  अ्रध्ययन  प्रारम्भ  कर  दिया  हैं

 आर  कितने  विद्यार्थियों

 एम०  एम०  दास  १६९४५३-५४  YY Wala  योजना के  प्रथम  वर्ष  में  दो  विद्यार्थियों ने  बंगाली

 तिथि  axe  उन्हें  पुरुस्कार  मिले  थे  ।  विश्वभारती  में  वे  तामिल  भाषी  PEYV—-YY A में  दिल्ली

 विश्वविद्यालय  में  कुमारी  माधुरी  नामक  विद्यार्थी  ने  मराठी  ली  थी  ग्रोवर  उन्हें  पुरुस्कार मिला  था

 CEXY—-US  में  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  लक्ष्मी  नारायण  नामक  तामील  भाषी  विद्यार्थी  ने  बंगाली  ली

 थी  कौर  उन्हें  पुरुष्कार  मिला  था  ।

 एन०  एस०  लिंगम :  उत्तर  से  प्रकट  हैं
 कि

 बहुत  था  से
 विद्यार्थियों

 ने  इस  योजना  का  लाभ

 उठाया  हैं  |  दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  के  अध्ययन  के  लिये  यह  प्रोत्साहन  नहीं  है  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  केवल  प्रीत  करें  |  सन्  क्या  पूछना  चाहते  हैं
 ?

 eee  वि

 मूल  अंग्रेजी  में
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 शी  एन०  एस०  लिंगम
 :  सरकार  ने  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  के

 अतिरिक्त  अन्य

 विश्वविद्यालयों  में  भी  इस  योजना  को  अपनाने  की  सिफारिश  की  है  ?

 एम०  एम०  दास
 :

 यह  योजना  विश्वविद्यालय  च्  आयोग  द्वारा  प्रस्तावित है

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग नें  १०
 अगस्त

 की  अन्तिम  बैठक  में  faery  किया  है
 कि

 कुछ  चुनी

 हुई  प्रादेशिक  के  भ्रध्ययन  के  पुरुस्कारों  का  दिया  जाना  राज्यीय  विश्वविद्यालयों  तक  भी  बढ़ा

 दिया  जाना  चाहिये  ।  इन  परीक्षाओं
 के  लेने  सम्बन्धी  विस्तृत  ब्यौरा  विश्वविद्यालय  wart  आयोग

 के  विचाराधीन  हैं  ।

 भागवत  झा  :  उत्तर  के  विश्वविद्यालयों  में  दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  के  ग्रध्ययन

 के  लिये  दिये  गये  प्रोत्साहन  के  फलस्वरूप  क्या  सरकार  का  विचार  दक्षिण  भारत  में  हिन्दी  का  अध्ययन

 करने
 के  लिये  कुछ  रुपया  व्यय  करने  का  है  प्रिया  सरकार  ने  कितने  रुपये  व्यय किये  हैं  ?

 एम०  एम०  दास  :  यही  ५००  रुपये  तथा  २४५०  रुपये  के  दो  ने  शुरू  किये  हैं  जों

 प्रति  मास  दिये  जायेंगे  ।  चालू वर्ष  ग्र्धात ह क  PENY—YE  के
 लिये

 हिन्दी  पढ़ने
 वाले  विद्यार्थियों

 के  लिये  १२

 छात्रवृत्तियां  प्रारम्भ की  हैं
 ।  किन्तु  दुर्भाग्यवश  केवल  ८  विद्यार्थियो ंने  इन  छात्रवृत्तियों  से  लाभ

 उठाया

 हैं  ।  भ्रामक  पंचवर्षीय  योजना  में  हिन्दी  पढ़ने  वाले  विद्यार्थियों  के  लिये  इन  छात्रवृत्तियों की
 संख्या

 बढ़ाने  का  हमारा  विचार  है
 ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  aa  में  छात्रवृत्तियों  की  संख्या  बढ़ाकर  लगभग

 ५००  करने  का  विचार  है  ।

 श्री  बी०  एस०  मूर्ति  :  क्या  प्रत्येक  भाषा  के  लिये  किसी  विश्वविद्यालय  को  केन्द्र  बना  दिया  गया

 यदि  तो  फिर  दक्षिण  से  कराने  वाला  एक  विद्यार्थी  विश्वभारती  न  जाकर  दिल्ली  में  बंगाली

 का  अध्ययन क्यों  करता  है  ?

 श्रिया महोदय  :  माननीय  सदस्यों को  इस  मामले  पर  नहीं  करना  चाहिये  ।  यदि  उन्हें

 कोई  सुझाव  देना  है  तो  वे  मंत्री  को  बाद  को  भेज  सकते  हैं  ।  केवल  तथ्य  जानने  के  लिये  इस  प्रथा  को

 अपनाने  की  मैं  ग्राम  दे  सकता  हूं  |

 श्री  बी०  एस०  मूर्ति
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि

 क्या  सरकार  ने  प्रत्येक  भाषा  के  लिये  कोई

 केन्द्र  निश्चित  नहीं  किया  है
 ?

 एम०  एम०  दास  :  जैसा  कि  मेंने  भ्र भी  बताया कि  यह  योजना  केवल  चार  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालयों  में  चालू  की  गई  थी  |  विश्वविद्यालय  अनुदान  योग  ae  इस  योजना  को  अरन्य  राज्यीय

 विश्वविद्यालयों में  भी  चालू  करने  वाला  हैँ  |

 अफगान  वायु  सेना  के  कर्मचारियों  का

 1*७१४.  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  भारत  सरकार  ने  श्रफगान  वायु  सेना  के  कर्मचारियों  को  भारत  में  प्रशिक्षा

 दी  कौर

 यदि  ती  PEKY  म  कुल  कितने  अफगान  राष्ट्रजनों  ने  प्रशिक्षा  ली  है
 ?

 प्रतिरक्षा संगठन  मंत्री
 :  हां  ।

 प्
 ।

 ण
 श्री

 कृष्णा चा यं  क्या
 इस  वर्ष  भी  प्रशिक्षा  दी

 जा  रही  है
 ?

 मूल  wast  में  ।
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 श्री  त्यागी  :  जी  ।  पत्री  ay  के  भ्रनसार  यह  afer  नहीं  दी  जाती  ।  व  कभी-कभी

 के  लिये  यहां  राते  हैं  कौर  क्यों  कि  बहुत  से  पाठ्यक्रमों  में  वे  प्रशिक्षण  ले  रहे  हैं  इसलिये  उनका  समय

 भो
 बदलता  रहता  हे  ।  इसलिये  इस  ay  भी  कछ  अफगान  सेनिक  छात्र  प्रशिक्षण  ले  रहे  होंगे  ।

 कृष्णाचार्य जोशी  :  इन  was  सेनिक  छात्रों  का  प्रशिक्षण  देने  का  कया  है
 ?

 श्री  त्यागी
 :  प्रदान

 सरकार  ने  हमसे  प्राथना  की  थी  कि
 उनके  कुछ  सेनिक  छात्रों  और  वायु

 बल  के  पदाधिकारियों को  भारत  वर्ष  में  प्रशिक्षण  दिया  क्योंकि  उनके  यहां  कोई  प्रदूषण

 संस्था  नहीं  कौर  एक  मित्र  राष्ट्र  की  भांति  हमने  इस  प्रशिक्षण  की  सुविधा  दी  ।

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :
 क्या  प्रतिरक्षा  विभाग

 के  अरन्य  विभागों  में
 भी

 ग्रीन  राप्ट्रजनों
 को

 जश क्षा  दी  जाती है  ?
 क्या  अन्य  दूसरे  एशियाई  राष्ट्रों

 को
 भी  यह  सुविधा  दी  जाती  है  ?

 श्री  त्यागी  :  यह  सब  तो  उनकी  प्राथना  करने  पर  निर्भर  हैं  ।  प्रो  स्थान  रिक्तता  के  ऑ्राघार

 पर  उन  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  जैसे ही  कौर  जब  कभी  कुछ  मित्र  राष्ट्र  प्रार्थना  करते  हैं--दूसरे

 देशों  में  प्रशिक्षा  सम्बन्धी  सुविधा  की  झ्रावव्यकता  पड़ने  पर  जैसा  कि  हम  भी  करते  हैं--तो  गणित  के

 राधा  पर  उन  पर  विचार  किया  जाता  है  |

 सरदार  ए०  एस०  सहगल  :  क्या मैँ  जान  सकता  हूं  कि  अ्रफगानिस्तान  वालों के  अलावा  दूसरे

 एशियाटिक  कंटीज  के  लोगों  ने  भी  इस  प्रकार  की  प्रार्थना यें  भेजी  हैं

 श्री  त्यागी
 कभी-कभी  इंडोनेशिया  के  कुछ  weal  भरा  जाते  बर्मा  के  भी  कुछ  कैडेट्स  यहां

 ट्रेनिंग  पाते है

 गिर  एशिया  के  दूसरे

 कोई

 मुल्क

 इस

 बात  को  लिखें  तो

 उस  पर  विचार  करने  को

 इ ०५०  तैयार  है

 श्री  पी०  ao  बोस
 :

 क्या  भ्रफगानिस्तान
 के  प्रशिक्षार्थी  अपने  देश  में  भी  प्रशिक्षा  पाये  हुए

 होते
 हैं  अथवा  नहीं

 ?

 श्री  त्यागी  :  मझे  इस  का  कोई  ज्ञान  नहीं  हैं  ।

 केन्द्रीय  दिक्षा  संस्था

 [  FIO &  श्री  इब्राहीम  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  (  १)  केन्द्रीय शिक्षा  संस्था

 पर  कितना  वार्षिक  व्यय  कौर

 (२)  गत  दो  वर्षों में  प्रत्येक  विद्यार्थी  पर  कितना  व्यय  gar
 ?

 I fare  मंत्री  के  सभा-सचिव  एम०  एम०  :  एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  wary  संख्या  ३१]

 श्री  इब्राहीम  :  वहां  नसरी  स्कूल  की  स्थापना  करने  में  क्या  उद्देश्य  हैं
 ?

 एम०  एम०  दास
 :  शिक्षा  की  केन्द्रीय  संस्था  में  एक  नसरी  स्कूल  संस्था  में  प्रशिक्षण  पाने

 वाले
 विद्यार्थी  अध्यापकों

 के
 लिये  प्रयोगशाला  के  रूपे  में  कार्य  करने  हेतु  खोला  गया  है  कौर

 इस  प्रकार

 छोटे  बच्चों  के  मनोवैज्ञानिक  अध्ययन  का  अवसर
 भी

 मिल  जाता  है
 |

 श्री  इब्राहीम  :
 क्या  बुनियादी  स्कूलों

 में
 प्रवेश  की  इच्छा  रखने  वाले  बहुत  से  विद्यार्थियों  को

 वहां  ग्रा वास  नहीं  मिलता
 ?

 एम०  एम०  दास  :  यह  ठीक  स्कूल  में  प्राजक  १५०  विद्यार्थी  एक  नया  भवन  बनाने

 का  भी  प्रस्ताव  है  जो  a  स्वीकृत  हो  गया  है  ।  ऐसी  ara
 की

 जाती  है
 कि

 इस  प्रस्तावित  नये  भवन  के

 पूरा  हो  जाने  के  ्  अघिक  विद्याथियों  को  रखना  संभव  हो  ०५
 |

 मं  ।
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 श्री  इब्राहीम  :  केन्द्रीय  दिक्षा  संस्था  में  कुल  कितने  विद्यार्थी  हैं
 ?

 एम०  एम०  दास  :  संस्था  में  कुल  विद्यार्थियों की  संख्या  निम्न  प्रकार है

 तीसरी  सकल  x4

 बुनियादी  सकल  १५०

 बी०  एड ०  प्रशिक्षण  २

 एम०  एड०  प्रशिक्षण  5.0

 पी०  एच०  डी०  रिसर्च  १२

 श्रीमती  जयश्री  :  क्या  बम्बई  के  नतन  बाल  दिक्षा संघ  को  जो  नर्सरी  cpa  के  भ्रध्यापकों  को

 प्रशिक्षण  दे  रहा  हैं  कोई  सहायता  दी  जा  रही  है
 ?

 |  डा०  एम०  एस०  यह  अलग

 सना म॑  हिन्दी

 ७१७.  श्री  विनती  मिश्र  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सेना  में  हिन्दी  के  प्रयोग  की  गति  को  बढ़ाने  के  लिये  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  उक्त  योजना  के  करघा  ३१  १९५६  तक  कितने  फौजी  अफ़सर  तथा

 अरन्य  सैनिकों ने  हिन्दी  शौर

 इस  योजना  पर
 प्र्

 तक  कितना  व्यय  sar
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  त्यागी  हा  सेना में  हिन्दी  का  प्रचार  करनें  के  लिए

 एक  स्कीम सन्  PER  से  चल  रही  है  ।

 करीब  ev  प्रतिशत  सेना  के  अफसरों  तथा  सभी  प्रदर  रैक्स ने  देवनागरी लिपि  में  हिन्दी

 सीख  ली  है  ।

 (a)  सेना  को  शिक्षा  के  लिए  जो  साधारण  अलॉटमेंट  होता  a  उसी
 a उसा  म  से  किया  जाता  है  ।

 हिन्दी-प्रचार  के  खरच  का  प्रति  अ्रांकडा  नहीं  रखा  जाता  ।

 श्री  विनती  मिश्र  :  बया  सरकार  एसा  इन्तजाम  सोचती है  कि  जो  हिन्दी-भाषी  प्रान्तों के

 आदमी  सेना  में  हैं  वे  ग्रन्थि-भाषी  प्रान्तों  के  प्राणियों  को  हिन्दी  सिखायें  ?

 श्री  त्यागी  :  चंकी  सेना  के  सभी  जवान  हिन्दी  सीख  चके  हैं  इसलिए  इसकी  शभ्रावइ्यकता

 नहीं रह  गई  है

 सेठ
 गोविन्द

 दास  :
 सेना

 में
 जिनकी

 मातृभाषा  हिन्दी  नहीं  है  क्या  उनमें  से  प्रभी  कुछ  लोग  ऐसे
 भी  बाकी  हैं  जो  हिन्दी  नहीं  जानते  ?

 श्री  त्यागी  :  सेना  में  जिनकी  मातृभाषा  हिन्दी  नहीं  है  वे  सब  हिन्दी  सीख  चुके  हैं  ।  पहले  उनको

 रोमन  लिपि
 के  द्वारा  हिन्दी  सिखायी  जाती  थी  लेकिन  श्री  उन्होंने  देवनागरी लिपि  में  हिन्दी  सीख

 ली  हैं
 ।

 केवल  ग्र फसरों  जैसा
 कि  मैंने  प्रभी  कुछ  बाकी  हैं  ।  अफसरों में  ~  प्रतिदिन  हिन्दी  सीख

 चुक  कंवल  ६  फीसदी  ऐसे  रह  गये  हैं  जो  भ्र भी  हिन्दी  नहीं  सीख  पाये  हैं  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  प्रभी  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  अफसरों  में  ev  प्रतिशत  हिन्दी  सीख

 उ  है

 ६

 soar  नहीं  सीख  पाये  हैं

 |

 कया  इन्होंने  सीखने
 का  प्रयत्न ही  नहीं  किया  हैं  या  ait  सीख

 रह  हैं  पूरी  तरह  से  नहीं  सीख  पाये  हैँ  ? ——

 भ्रंग्रेजी मूल  ग्रामज  में  ।
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 श्री  त्यागी  :  बात  यह  है  कि  यह  waist  जारी  कर  दिया गया  है  कि  जब  कभी  ama  की

 भरती  हो  तो  हिन्दी  की  परीक्षा  ली  जाये  किन  जो  पहले  से  सेना  में  हैं  उनको  समय  दें  दिया  गया  है

 कि
 वे  नियत  समय  में  हिन्दी  की  परीक्षणों  पास  कर  लें  at  इन्होंन ेये  परीक्षा यें पास  नहीं  की  हैं  ।

 श्री  जी०  एस०  सिंह  :  क्या  गोरखा  बटालियनों  के  भी  सभी  सैनिक  हिन्दी  बोलते  हैं
 ?

 त्यागो  वें  हिन्दी  बोलते  हैं  अथवा  नहीं  इसके  बारे  में  मझे  कोई  ज्ञान  नहीं  है  ।  निस्संदेह  वे

 अपनी  गोरखाली  भाषा  भी  बोलते  होंगे  क्योंकि  किसी  प्रादेशिक  भाषा  पर  कोई  बंधन  नहीं  है  ।

 सी०  डी०  गोरखाली  तो  भारत की  एक  उप-भाषा हैं  ।

 श्री  qo  एम०  त्रिवेदी  :  कया  माननीय  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे  कि  अंग्रेज़ों के  में

 हिन्दी  जानने  वाले  प्रकार  जो  सूबेदार  मेजर  हो  गयें  थे  उनको  नई  प्रणाली  के  भ्रनुसार  ग्रेजी  जानने
 की

 वजह  से  फिर  रिड्यूस  किया  गया  है
 ?

 श्री  त्यागी  :  इस  सवाल
 का

 जवाब  देना  बहुत  मुश्किल  समृद्ध के  इन्दर  से  एक  बूंद का

 निकालना  मुश्किल  होता  है  ।

 प्रददानाथ  लाय  गये  विदेशी  सामान  पर  आयात  दीपक

 1*७१८.  श्री
 कठ  Fo

 दास  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  गत  वर्ष  नई  दिल्ली  में  हुई  औद्योगिक  प्रदर्शनी  में  विदेशी  प्रौद्योगिक  सोथो द्रास  प्रदर्शन

 नाथ

 मरत  ने  लाई  गई  सरुप
 शुल्क  लिया  गया

 (@)  यदि  तो
 (

 १)
 waar प्रदर्शनार्थ  वाहनों  लागत  बीमा  भाड़ा  सहित  तथा

 (२)  प्राप्त

 आयात शुल्क  कितना  कौर

 यदि
 भाग  का  उत्तर  नकारात्मक है  तो  श्रौद्योगिक  प्रदर्शनी में  उपभोक्ताओं  को  बेची

 गयी  प्रदर्शन  वस्तुआ्रों  पर  आयात  शुल्क  के  रूप  में  कुल  कितने  रुपये  इकट्ठे  किये  गये  हैं
 ?

 राजस्व  ate  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  weet  चन्द्र
 :  प्रदर्शनों वस्तु भ्र ों  के  TAT

 करने
 के  समय  कोई  ग्रायात  शुल्क  नहीं  लिया  गया  था  उन  पर  प्रख्यात  शुल्क  देने  से  इसलिये  छूट  देदी

 गई  थी  कि  आयात की  तिथि  से  ६  महीने  के  भीतर  उन्हें  भारत  से  फिर  निर्यात  कर  दिया  जायेगा  ।  उन

 वस्तुभ्नों
 पर

 जिनका
 कि  फिर  से

 निर्यात  नहीं  हम्ना  आयात  शल्क  लिया  गया  था  ।

 (१)  2° 4, 2 E ego  रुपये  ।

 (2)  set के  भाग  को  देखते हए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 भारत  में  रोकी  गई  प्रदर्शनाथे  वस्तुझ्नों  पर  फरवरी  १९५६  के  प्रीत  तक  लिया  गया  कुल
 आयात  शल्क  रुपये  €,२४५,७४१-१-

 शी  strate  आल्वा  :  क्या  विदेशों  में  होने  वाली  प्रदर्शनियों  में  हमने  जो  सामान  भेजा  था  उसके

 बारे  में
 भी

 शुल्क  सम्बन्धी  ऐसी  ही  ad  थीं
 ?

 श्री  अरुण चन्द्र  गुह  :  उसके  बारे  में  मुझे  कोई  ज्ञान  नहीं  है
 ।

 यह  प्रश्न  उद्योग  और  वाणिज्य

 ला मंत्री

 से

 सम्बन्धित
 है

 जो  इन  प्रदर्शनियों
 की

 व्यवस्था  करते  हैं
 ।

 मूल  म्रंग्रेजी  में  ।
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 श्रफोस  विभाग  के

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  : 1७१८.  श्री  य०  एस०  त्रिवेदी :

 क्या  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  देशी  राज्यों  के  विलयन  के  बाद  राजस्थान  शर  मध्य
 भारत

 राज्यों  में  ‘yom  पटवारियों  की  नौकरियों  की  NIV Seo  ate  में  परिवर्तन  किया  गया  कौर

 यदि  तो  किस  प्रकार
 ?

 कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  प्राण  चन्द्र  कौर  भारत  सरकार  ने

 राजस्थान  भ्र  मध्य  भारत  राज्यों  के  किन्हीं  भी  अफ़ीम  पटवारियों  को  अपने  गअ्रन्त गत  नहीं  लिया  है
 ।

 इसलिये  यह  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 qo  uno  त्रिवेदी  :  बया  यह  सच  है  कि  इन  तथाकथित  अफीम  पटवारियों  को  राजस्थान

 आर
 मध्य  भारत  के  एकत्रित  राज्यों  में  गीत-कर्मचारी  के  नाम  से  पुकारा  जाता

 था

 1६. ||  चन्द्र गह  :  वहां  गलत-क्यारी  भी  हैं  ।  मुझे  यह
 नहीं  मालूम

 कि
 उनको

 पटवारी  कहा  जाता  था  |  वहां  कुछ  ि  गीत-कर्मचारी थे  प्रौर  हमने  उन  में  से  कुछ  को  प्रश्न

 ग्रन्तमंत ले  लिया  था

 श्री  यू०  एस०  त्रिवेदी  :
 क्या  सच  है  कि  इन  अफीम  गीत-कर्मचारियों का  वर्गीकरण  श्री

 ज़ैलदारों  के  रूप  में  किया  जा  रहा  है
 ?

 Ta  चन्द्र गह  :  मेरा  ख़्याल  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  सें  उनको  जिलेदार  कहा  जाता  हैं  ।  दूसरे  क्षेत्रों

 म  गइत-क्मचारियों के  लिये  हमारा  दूसरा  क्रम  उनको  कोठी  महाररिंर  कहा  जाता  हैं  ।

 श्री  ० ह ०  एम
 ०  त्रिवेदी  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  अरब  इन  अफीम  गलत-कर्मचारियों  का  वर्गीकरण

 जिले दारों  के  रूप  में  किया  गया  और  इस  प्रकार  अरब  उनको  निम्नतर  नौकरी  में  रख  दिया  गया  हूँ

 यद्यपि  वह  राजस्थान  मध्य  भारत  सरकारों  के  अधीन  ऊँची  नौकरियों  पर  थे  उस  नौकरी  से

 सम्बद्ध  छुट्टियों  के  शर  अन्य  नियमों  द्वारा  शासित  होते  थे
 ?

 श्री  चन्द्र गह  :  मध्य  भारत  के  इन  प्रति  गीत-कर्मचारियों  को  २४५  रुपये  से  ३५  रुपये  तक

 वेतन  मिलता  परन्तु  एकीकरण  के  बाद  इनका  वेतन  ३५  रुपये से  ५०  रुपये  तक  नियत  कर  दिया  गया

 सरकार  की  नीति  संकल्प  के  भा  ६०  रुपये  से  कम  वेतन  पानेवाले  प्रत्येक  कर्मचारी  का  वर्ग

 करण  श्रेणी  के  कर्मचारी  के  रूप  में  किया  जायेगा  ।  इसलिये  इस  श्रेणी  के  समस्त  गदत-कर्मंचारियों

 को  age  श्रेणी  में  रख  दिया  गया  हैं  ।  परन्तु  निवासी  वेतन  के  सम्बन्ध  में  उनको  तटीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों

 की  भी  कुछ  सुविधायें  दी  गयीं  हैं  ।  दूसरी  राजस्थान  के  गदृत-कमंचारियों को  Yo  रुपये  से  १००

 रुपये  तक  के  एक  उच्चतर  क्रम  में  रखा  गया  है  ।  एकीकरण  के  बाद  उनका  वेतन
 ५४  रुपये से  १३०  रुपये

 तक  नियत  किया  गया  है  कौर  उनको  ततीय  श्रेणी  के  कर्मचारी  माना  गया  है  |

 ऑआद्यरूप  मशीनरी  श्रौजार  श्रम्बरेनाथ

 |  F920,  श्री  गिडवानी
 :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 कया  मूलरूप  मशीनी  औजार  निर्माण  कारखाने  की  ब्रिटिश  मशीनी  औज़ार  श्री

 ध् स्कफ  द्वारा  की  गई  भ्रालोचना  का  रोल्स  रौयस  के  इंजीनियरों  द्वारा  समर्थन  किया  गया  ened

 यदि  at,  तो  रोल्स  रौयस  के  इंजीनियरों  ने  किस  प्रकार  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है
 ?

 1  मल  भ्रंग्रेजी में  ।
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 प्रतिरक्षा संगठन  मंत्री  त्यागी  )  :  शर  रोल्स  रौयस  दल  द्वारा
 की

 गई  झ्रालोचना

 दो  ही  बातों तक  सीमित  भ्रथात् (१ (  १)  प्रवीण  श्रमिकों  की  जिसके  फलस्वरूप  मशीनी

 भ्रौजारों  की
 क्षमता  का  पुरा  उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  कौर  (२)  भ्रम्बरनाथ के  मूलरूप  मशीनी

 औजार  निर्माण  कारखाने  के  शिल्प  प्रशिक्षण  सकल  में  प्रशिक्षण  की  जो  दल  को  अ्रत्यघिक प्रतीत

 परन्तु श्री  कैफे  वारा  की  गई  ग्रा लोच नायें  अनेक  पहलों  से  सम्बन्धित  थीं  ,  उत्पादन  का

 ata  उच्चतर  प्रौद्योगिकीय  निदेशन  के  लिये  कर्मचारियों  की  सार्वजनिक  क्षेत्र

 मशीनी  औजारों  के  निर्माण  की  अनुपयुक्तता  जबकि  उन्होंने  उस  शिल्प  प्रदूषण  योजना  को

 जिसकी रोल्स  रौयस  दल  ने  आलोचना की  ग्रत्यत्तम  बताया था  |

 गिडवानी  :
 क्या  सरकार  का  ध्यान  वाणिज्य  और  उद्योग  तथा  लोहा

 कौर  इस्पात  मंत्री (  श्री

 टी
 ०

 eto
 ०  कृष्णमाचारी  )  के  उस  वक्तव्य  की  कौर  दिलाया  गया  है  जिस  में  उन्होंने न्त्रक  के  प्रतिवेदन की

 सराहना  को  है  श्र  कहा  है  कि  देश  की  व्तंमान  श्रावश्यकताओओं  को  ध्यान  में  रखते  हए  मदीना  आजार

 जत  का  कास  बहा  बीमा  हैं 16.1 |  त्यागी  ह  हम  नें  ag  वक्तव्य पढ़ा  है

 श्री  गिडवानी
 :

 कया  यह  सच  है  कि  श्री  ch  का  atraen  गोपनीय
 रखा  जाना  था  किन्तु  गल्ती

 से  वह  प्रकाशित  कर  दिया  गया  था  !
 यदि  तो  इसके  समय  से  पहले  ज्ञात  हो  जाने  के  लिए  कौन

 दायी था  ?

 त्यागी  :  मेरे  विचार  में  इस  मामले  में  समय  से  पहले  ज्ञात  होने  की  कोई  बात  नहीं  यह  कोई

 अत्यन्त
 गोपनीय  प्रतिवेदन  नहीं  था  कौर  यदि  यह  गोपनीय  तो  उस  समय  तक  के  लिए  था  जब  तक

 कि  सरकार  इस  पर  विचार  न  कर  लें  ।  सरकार  के  निर्णय  के  मेरे  विचार  से  इसमें  कोई  गोपनीयता

 हीं थी

 (६...  गिडवानी  :
 मेरे

 पहले  wer  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय ने  कहा  है  कि  उन्हंने  उक्त
 वक्तव्य

 को

 पढ़ा  था  ,  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 त्यागी  :  हम  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्रालय  को  बता  रहे  हैं  कि  बहुत  से  मामलों  में  हमारी  मशीनों
 का

 पूर्णरूप  से  उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  शस्त्रों  शादी  के  श्राद्रूपों  के  निर्माण  के  लिए  उन  मशीनों

 का  पूर्णरूप  से  उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  था  ।  उन  अन्य  मशीनों  के  बारे  में  जिन  का  इस  समय  सैनिक
 yn &

 श्क्इयकताओ्रों के  लिये  प्रद्यरूप  orfe  बनाने  के  हेतु  उपयोग  किया  जा  रहा  हम  परामर्श  करके यह

 प्रबन्ध  करेंगे  कि  इनका  पुणे  रूप  से  उपयोग  किया  जाये  ।

 talk  जोकौस  आल्वा  :  इस  विषय  में  दो  वरिष्ठ  मंत्रियों  ने  दो  महत्वपूर्ण  वक्तव्य  दिये  थे  ।  एक

 नीय  मंत्री
 न

 इस  सदन  में  दिया  था  कौर  दूसरा  इस  का  प्रतिवाद  करते  हुए  वाणिज्य  प्रौढ़  उद्योग  तथा  लोहा

 और  इस्पात  मंत्री  ने  दिया
 था  ।

 क्या  मंत्रालय  ने  सहमति  कौर  मतभेद  के  विषयों  की  are  ध्यान  दिलाया

 था  ?

 न  त्यागी  :  में  इन  दोनों  वक्तव्यों  का  समन्वय  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूँ  ।

 रामा  राव  :  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  वाणिज्य  उद्योग  तथा  लोहा  इस्पात  मंत्री

 की  सार्वजनिक  क्षमायाचना  की  कौर  दिलाया  गया  जो  उन्होंने  सहयोगी  मंत्रालयों  द्वारा--झुमाना

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  द्वारा--श्री  eh  के  विरुद्ध  की  गई  झ्रालोचना  के  सम्बन्ध  में
 की

 थी
 ?

 श्री  त्यागी  :
 मैँ  उस  वक्तव्य  को  उतना  आलोचनात्मक  नहीं  समझता  हूं  जितना

 कि
 मेरे  माननीय

 मित्र  समझ  रहे  pi  se,

 म्रंग्रेजी  में  ।
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 डा०  रामा  राव  :  उन्होंने  सार्वजनिक  रूप  से  क्षमा  याचना  की  थी

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  अवगत  मामलों में  जा  रहे  हैं  ।

 खनिज  तेल

 श्री सी  ०  कार  नरसिहन  :  व्या  प्राकृतिक  संसाधन  ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दक्षिण  भारत  में  खनिज  तेल  मिलने  की  कोई  सम्भावना

 यदि हां  ,  तीं  किन  क्षेत्रों  में  उपयुक्त  मोटाई  के  भ्रवसाद  पाये  जाते
 शौर

 क्या  सरकार  वहां  गहन  सर्वेक्षण  कराने  की  प्रस्थापना  करती  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  |. , ह  डी०  मालवीय )  दक्षिण
 भारत  में  कुछ  क्षेत्र  एसे

 जिनमें  खनिज  तेल  वालें  अवसाद  पाये  जाते  हैं  ।

 ऐसे  दो  क्षेत्र हैं  अर्थात  गोदावरी-कृष्णा  घाटी  र  कावेरी  घाटी  |  इन  में  से  दूसरे को  अधिक

 उपयुक्त  समझा  जाता है  क्योंकि इस  का  क्षेत्र  अ्रघिक  विस्तृत  है  कौर  श्रवसादों की  मोटाई  भी  अधिक  है  ।

 इन  क्षेत्रों  को  चाल  योजनाओं  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  किन्तु  कुछ  प्रारम्भिक

 भतत्वीय  कौर  भौतिकीय  खोज  की  जानी  संभव  है  ।

 सी०  अर ०  नरसिंह  :  क्या  विदेशी  विशेषज्ञों  विशेषकर  रूसी  विशेषज्ञों  को

 पह  इस  मामलें  की  जांच  करने  के  लिए  कहा  गया था  ?

 श्री  Fo  डी०  मालवीय  :  यह  जानकारी  रूसी  विशेषज्ञों के  आने  से  पहले  ही  हमारे पास  थी  ।

 इसके  रूसी  विशेषज्ञ  भी  इन  स्थानों  का  दौरा  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  आल्वा  :  क्या  सरकार  मुख्य  उत्पाद  जिसकी  खोज  का  कार्य  विदेशियों  को

 प  दिया  गया  प्रो  खनिज तेल  जो  कि  एक  उपोत्पाद  कोई  विभेद  कर  सकती  है
 ?

 क्या  सरकार

 खनिज  तेल  का  हमारे  भ्रपने  विशेषज्ञों  द्वारा  पता  लगाये  जाने  का  प्रयत्न  कर  रही  है
 ?

 श्री  Fo  Sto  मालवीय  जी  सरकार  सभी  प्रकार से  तेल  को  खोजने के  लिये  wea  ही

 करमचारियों को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  सभी  श्रावस्ती  कार्यवाही कर  रही  हैं

 श्री  रामचन्द्र  क्या
 गोदावरी  घाटी  में  खनिज

 तेल  की
 खोज  किये  जाने  के  सम्बन्ध

 में  सरकार

 को  ग्रां  श्र  विश्वविद्यालय से  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुमा  है
 ?

 यदि  तो  उक्त  प्रतिवेदन के  सम्बन्ध  में  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 श्री  Fo  डी०  मालवीय  :  गोदावरी  घाटी  में  खनिज  तेल  की  खोज  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 वेदन  नहीं  किन्तु  हमें  ज्ञात  है  कि  ote  विश्वविद्यालय  के  तत्ववेत्ता  ने  भी  प्रारम्भिक  जानकारी  के

 आधार  इन  परतदार  चट्टानों  की  पहिचान के  आधार  काम  किया था  |

 Tat
 to

 एस०  माता
 :

 LST

 अव  दे ह  सके  हें  कि  गोदावरी  घाटी

 इस  आवश्यक तेल  से  भरपूर  नहीं है  ?

 मौके कठ  डी०  मालवीय  :  इस  का  ग्राघार  भूमि  की  भतत्वीय बनावट  है  ।

 क्रो  कार
 सी०

 :  कावेरी  डेल्टा  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  द्वारा  इतनी  प्रकट

 टोने  सरकार किये  जाने  की  बात  को  ध्यान  में  रखते  वह  क्या  कारण  हैं  जिन  २१  सो को  इस  मामले को  शीघ्र

 कोई  कार्यवाही  करन  से  बाधित  किया
 ?

 बाण ~
 मल  में  ।
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 इसके  कारण  केवल  वित्तीय  तंगी  कौर  टेक्निकल  कर्मचारियों  की श्री  के०  डी०  मालवीय

 कमी है

 एच०  टीम  विमान

 ORR  श्री श्री  गार्डि्लिगन  गोड़  :  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५५
 में  हिन्दुस्तान  TA A CAFE  लिमिटेड  बंगलौर  दवारा  कितने  एच०  टी

 I
 विमान

 बनाये  गये  तरार

 wa  कितन  विमान  बेचे  गये  और  किन  देशों को
 ?

 f  Sa
 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  त्यागी )  ३५  )

 यह  सब  विमान  भाई एफ०  कौर  डी०  जी०  सी०  Uo  को
 बेचे

 गये  हैं
 ।

 किसी  बाहरी

 देश  |  कोई  विमान  नहीं  बेचा  गया  ।

 विमानों की  उत्पादन श्री  गार्डि्लिगन गौड़  :  आयात  किये  गये  विमानों  के  मलय  की  तुलना

 लागत  कितनी  है
 ?

 श्री  त्यागी  :  इन  विमानों का  विक्रय  मलय  कभी  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।  उसे  लागत

 के  ग्राघार  पर  स्थानांतरित  किया  गया  है  ।  मझे  ज्ञात  हम्ना  है  कि  यह  लागत  आयातित  माल  के  मलय  के

 प्रायः  बराबर ही  होती  है  ।

 ee  मीत  द् पी०
 डी०  पांडे  :  इस  बात  को  देखते हए  कि  एच०  lot}  ०-९  ्  बहुत ही  सरल  सीन

 क्या  सरकार  किन्हीं  ऐसे  महत्वपूर्ण  यंत्रों  जो  देश  की  प्रतिरक्षा  के  लिये  उपयोगी  हों  निर्माण

 करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 श्री  त्यागी :  यह  भी  विचाराधीन  है  ।

 पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  विदेश-निर्मित  विमान  के  मलय  की

 तुलना में  इन  विमानों  की  लागत  ठीक  ही  वैठती  है  ।  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  यहां  लागत  क्या  है
 ?

 श्री  त्यागी  :  यहां  लागत  कोई  एक  लाख  रुपये  है  ।  किन्तु  में  निश्चयपूर्वक  नहीं  बता  सकता

 कि  विक्रय  मूल्य क्या  होगा  ?

 श्री
 डी०

 सी०  क्या  यह  सच  नहीं है
 कि

 दत

 रतन

 ने

 सह

 कह

 aT

 था  एशस

 दीनन विमान  को  एशियाई
 देशों  द्वारा  काफी  पसंद  किया  जा  रहा  है

 ?
 यदि

 तो
 क्या  कारण  है

 कि  इन

 विमानों का  निर्माण  aa  इतना  क्यों  नहीं  किया  जा  रहा  है  कि  उनका  निर्यात
 भी

 किया  जा  सके

 fait  त्यागी  :  हाल  ही  में  हमने  इस  विमान  को  विमानों  की  कतिपय  उड़ानों  में  भाग  लेने  vi

 प्रदर्शनों
 म

 भाग  लेने  के  लियें  सिगापुर  स्थानों  को  भेजा  था  ।

 जिन  लोगों  ने  उन  प्रदर्शनों  को  देखा  उनकी  प्रतिक्रियायें  नकुल  ही  रही  हैं
 प्रौढ़

 हम  करते  हैं  कि

 हमें  कुछ  ast  प्राप्त  होंगे
 ।

 सामाजिक  कौर  नैतिक  सदाचार  उपसमिति

 *
 ७२४५.  डा०  सत्यवादी :  क्या  शिक्षा  मंत्री  १९  १९५५  को गे  पूछ  गये  तारांकित

 फि
 प्रश्न  संख्या  evi¢  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  1१

 सामाजिक ate  नैतिक  सदाचार  उपसमिति
 की

 किन-किन  सिफारिशों  को  सरकार  न

 स्वीकार कर  लिया  कौर

 मिल  अंग्रेजी  |
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 उन
 को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एम०  एम०  दह  और  मांगी  गई

 कारी  इकट्ठी की  जा  रही  है  sire  जितनी  जर्दी  हो  सकेगा  } \v THI-Teu  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 fat  ate  पी०  गर्ग  :  क्या  में  जान  सकता  हैं  कि  क्या  ऐसे  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  का  अभाव

 है  जो  सामाजिक  प्रौढ़  नैतिक  सादाचार  के  क्षेत्र  में  उपयोगी  हो  सकते  हों  ?

 एम०  एस०  दास  :  यह  पूछें  गये  प्रशन  से  उत्पन्न  नहीं  होता

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :  तथाकथित  ई  गईਂ  महिलाओं  किस  प्रकार  का  प्रशिक्षण

 देने  कौर  उन्हें  स्वावलम्बी  बनाने  की  प्रस्थापना  है  ?

 एम०  एम०  दास
 :  यह  प्रदान  समयोचित  नहीं  है

 किन्तु  देश  के  विभिन्न  भागों  में  निकेतन ों

 की  स्थापना  करने  की  प्रस्थापना है  ।

 श्रीमती  जयश्री :  कया  में  जान  सकती  हूं  कि  क्या  स्कूलों कौर  कालिजों  में  सामाजिक  शिक्षा  दिये

 जाने  के  बारे  में  की  गई  सिफारिश  को  सरकार  स्वीकार  करने  जा  रही
 है  ?

 न्रच्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्या  को  न  केवल  माननीय  मंत्री  को  वरन  सदन  को  भी  सम्बोधित

 करना  चाहिये  |

 एस०  एम०  दास  :  मुझे  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 दिल्ली  में  यातायात  सम्बन्धी  नियम

 1७२६.  श्री  डाभी  :  कया  गृह-कायम  २  2EUY  को  पूछे  गय  तारांकित प्रदान  संख्या

 ३८५ पर  पूछे  गये  एक  अनुपूरक  श्ररन क उत्तर क सम्बन्ध सम
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  वर्ष  Ped

 में  यातायात  सम्बन्धी  नियमों  का  उल्लंघन  करने  सम्बन्धी  के  aaa में  कितने  साइकिल  चलाने  वालों

 पर  afar चलाया  गया  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  :  YIYBQ I

 श्री  डाभी  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कितने  व्यक्तियों  को  दिया  गया
 ?

 श्री  ae al  उन  ११४४  के  प्रतिष्ठित  fees  कि  चेतावनी दी  गई  9,0¥G

 व्यक्तियों को  दंड  दिया  गया

 श्री  डाभी  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  साइकिलों  पर  दो  से  लेकर  चार

 व्यक्तियों  का  बैठना  बिना  घंटी  बती  के  साइकिल  चलाना  दिल्ली  में  अब  भी  जारी  है
 ?

 श्री  दातार  :  माननीय  सदस्य
 का

 कथन  बहुत  कुछ  सही  है  ।

 शनी  डाभी  :  नया  यह  सच  नहीं  हैं  कि  पुलिस  ऐसे  साइकिल  सवारों  की  a  से  अझर  मन्द  लेती  हे
 ?

 श्री  दातार  :  ऐसी  बात  नहीं  हैं  ।  किन्तु  कभी-कभी  कार्यवाही  करना  अत्यघिक  कठिन  हो  जाता

 हैं  क्योंकि  मौजूदा  विधि  पर्याप्त  कठोर  नहीं  है  यही  कारण  है  कि  हम  दिल्ली  में  बम्बई  पुलिस

 नियम  के  कछ  उपबन्ध  जारी  करने  की  प्रस्थापना करते  हैं  ।

 है  इसके  क्या  कारण
 pat  कृष्णा चाय जोशी  :  कितने  मामलों  में  अभियोजन  सफल  हुमा

 ल्

 अंग्रेजी में  । मल
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 श्री  दातार
 :  a) \? XR  मामलों  में  से  yy,  R4y  मामलों में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकी

 क्योंकि  नियम  भंग  करने  वाले  व्यक्तियों  द्वारा  गलत  पाते  बताये  गये  थे  ।

 श्री  मित्तल
 :

 कया  मैँ  जान  सकता  हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्री  को  यह  ज्ञात  है
 कि

 दिल्ली  में  जिस  ढंग

 से  यातायात  सम्बन्धी  नियम  लागू  किये  जाते  हैं  वह  समूचे  भारत  को  देखे  सबसे  खराब  तरीका  है
 ?

 दातार
 :

 मुझे  इस  बात  में  संदेह  waft  वह  खराब  was
 ।

 मैं  इसे  स्वीकार  करता

 किन्तु  देश  में  बम्बई  जैसे  बड़े  शहर  भी  हैं  जहां  दुर्घटनाओं  का  आपात  दिल्ली  कौर  नई  दिल्ली  की

 भ्र पे क्षा कहीं  ग्र घि कहै हैं  ।

 सरदार ए०  एस०  सहगल :  मंत्री  महोदय ने  यह  बताया  कि  कानून  के  कारण  हम  कोई

 ठीक  तरह  से  नहीं  कर  सकते  तो  जो  वर्तमान  कानून  उसको  बदलने  का  क्या  श्राप  कोई  ख्याल
 bn  ion

 करने ?

 श्री  दातार
 :

 इसका  उत्तर  तो  मैं
 a  ही  दे  चुका  हं

 ।
 हम

 श्रीराम  को  हस्तक्षेप  बनाने  की

 ०५,  वाहनों  को  करने  का  अधिकार  ग्रहण  करने  की  प्रस्थापना  कर  रहे  हैं  ।

 श्रन्तराज्यिक  पुलिस  बेतार  व्यवस्था

 1७२७.
 श्री  ् ८

 जोशी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  २०  १६५४ .  को  पूछे  गये

 तारांकित  प्रशन  संख्या  ११४२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  श्रन्तर्राज्यिक  पुलिस  बेतार  व्यवस्था  सारे  देश  में  फैला  दी  गई
 श्र

 सारे  देश  में  कुल  कितने  भ्रन्तराज्यिक  बेतार  पुलिस  केन्द्र  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  श्रन्तर्राज्यिक  पुलिस  बेतार  व्यवस्था  सभी

 राज्यों  में  जारी  कर  दी  गई  है  ।

 २६ 1

 a
 कुष्णाचार्य  जोशी  :  क्या  किन्हीं  राज्यों  में  यह  केन्द्र  राज्य  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  किये  जाते

 हैं
 ?

 श्री  दातार
 :  हैदराबाद  भ्र ौर  इंदौर  में  दो  केन्द्र  ऐसे  हैं  जो  oe  तक  राज्य  सरकारें  ही  चलाये

 जा  रही  परन्तु  PE AG— UA  यह  स्टेशन  भी  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  लिये  जा  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कलेक्टर

 9S  श्री  ato  कार  अय्युण्णि  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  शर  वेज्ञानिक.गवेषणा  मंत्री  ७

 PEXY  को  दिये  गये  तारांकित  प्रशन  संख्या  १५४४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  राज्य  सरकारों  की  राय  जानने  के  एक  राष्ट्रीय  कलेक्टर  अपनाने  के  बारे  में  निर्णय  करने

 में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०  मालवीय )  कलैंडर  सुधार  समिति  की  रिपोर्ट  राज्य

 सरकारों के  पास  उन  की  टीका-टिप्पणी के  लिये  भेजी गई  थी  ।  उनमे ंसे  लगभग  qa  राज्य

 सरकारों  से  उत्तर  प्राप्त  हो  गये  हैं  बाकी  सरकारों  के  विचारों  की  प्रतीक्षा
 की

 जा  रही  है  ॥

 fat सी०  कार  श्रय्युण्णि :  क्या  उन  राज्यों  को  कोई  अनुस्मारक  भेजे  गये  हैं  जिन्होंने  उत्तर  नहीं

 Se

 मूल  क प्रंग्रेंजी  में  ।
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 fat
 Fo  डी०  मालवीय

 :  मुझे  खेद  है  कि  मुझे  इस  बारे  में  मालूम  नहीं  है  कि  अ्रनस्मारक

 भेजे  गये  हैं  या  परन्तु  उत्तर  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।

 fat  राजा  रमण :  जिन  राज्यों  से  उत्तर  मिले  हैं  वह ट  उत्तर  किस  प्रकार  के  हैं  ?

 टीके क्०  डी०  मालवीय  :  सौराष्ट्र  गौर  उत्तर  प्रदेश  ने  प्रस्तावों  को  ज्यों  का  त्यों  स्वीकार  कर

 लिया  बम्बई  ्र  पंजाब  ने  वैकल्पिक  सुझाव  दिये  हैं  ।  हैदराबाद  की  भांति  कई  राज्यों को  प्रस्ताव  क

 सम्बन्ध में  सन्देह  हैं  ।

 श्री  राधा  रमण  :  जिन  राज्यों  ने  उत्तर  नहीं  भेजे  हैं  क्या  उनके  लिये  सरकार  ने  कोई  समय

 सीमा  निश्चित की  ह

 fat के०  डी०  मालवीय  :  कोई  समय  सीमा  नहीं  हैं
 ।

 श्री To  त्रिवेदी  :  क्या  भारत  सरकार  स्वयं  प्रस्तुत  किये  गये  प्रतिवेदन पर  अपने  विचार

 भी  प्रकट  करने  की  प्रस्थापना  करती  हैं
 ?

 श्री  के०  डो०  मालवीय  :  हम  प्रभी  राज्य  सरकारों  के  उत्तरों  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  उसके

 पश्चात  हम  वैज्ञानिक  तथा  Aras  गवेषणा  परिषद  के  द्वारा  इस  प्रश्न  की  जांच  करेंगे  और

 फिर  भारत  सरकार  प्रश्न  सुझाव  देगी  ।

 श्री  सी०  ato  श्रय्युण्णि  :
 क्या

 कलेंडर  सुधार  समिति  की  सिफारिशें  एक  या  दो
 वर्ष  में

 कार्यान्वित  की  जायेंगी  ?

 fatty  | चू ०  डी०  मालवीय  :  इस  समय  में  इस  प्रइन  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  |

 प्रतिरक्षा पेवाओ्ों  के  कर्मचारी

 Tore.  श्री  इब्राहीम :  व्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  pedy  में  प्रतिरक्षा  सेवायों  के  कितने  कर्मचारियों  को  विशेष  प्रशिक्षण  के  लिये  विदेशों

 की  भजा  गया

 उनके  कब  तक  वापस
 की

 संभावना  तौ

 अरब  तक  उन  पर  कितना  खर्चे  किया  गया  है  ?

 संगठन  मंत्री  १६६  ।

 ८४
 वापस  गये  ५९  व्यक्ति १  CAG aye  tT  ा ca  १६  2&y%o F  २  वष  VERE

 में  श्र  ५  वर्ष  १६६१  में  ।

 {r
 \  ||  )  २६  gE4S  तक  उन  पर  लगभग  Powy  लाख  रुपये  का  अतिरिक्त  व्यय

 हुआ  था  |

 इब्राहीम  :  इन  व्यक्तियों  को  किन-किन  देशों  में  प्रदिक्षण-सुविधायें  दी  गई  हैं
 ?

 fat  त्यागी  :  इनको  ये  सुविधायें  इंगलैण्ड  कुछ  में  शौर  कुछ  कनाडा

 आस्ट्रेलिया  तथा  न्यूजीलैण्ड  में  भी  मिल  रही  हैं  ।

 श्री  इब्राहीम
 :

 इन  व्यक्तियों  को  जिस  विशेष  प्रशिक्षा  को  प्राप्त  करने  के  लिये  विदेशों  में  भेजा

 जा  रहा  क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  उसके  लिये  भी  कोई  व्यवस्था
 की  गई  है  ?

 मूल  sat  में
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 fata  :  प्रशिक्षण  के  सम्बन्ध  में  भ्र पने  प्रशिक्षण-प्रतिष्ठानों  को  झ्रात्म-निर्भर  बनाने  के  प्रयास

 किये जा  रहे  हैं  ।  कछ  प्रशिक्षण-उपकरणों के  लिये  तो  आर्डर  दे  दिया  गया  है
 ।  कुछ श्री  रह ेहैं

 कौर

 कुछ  के  लिये  wat  व्यादेश  दिया  जा  रहा  है  ।

 श्री  डी०  ato  शर्मा  :  हमारी  प्रतिरक्षा  सेवाशर्तों  के  किस  उपभाग  में  इस  विदेशी
 प्रशिक्षण  को

 व्यय  सबसे  ufo  आवश्यकता  कौर  सरकार  किस  प्रकार  इस  विदेशी  प्रशिक्षण  की  श्रावव्यकता
 को

 दूर  करने  का  प्रबन्ध  करने  जा  रही  हैं  ?

 श्री  त्यागी  :  तीनों  सेवाओं  में  नौ  सेना  में  ही  विदेशी  प्रशिक्षण  की  सबसे  अ्रधिक  मांग  हैं  ।  इसका

 सबसे  प्रथम  कारण  यह  है  कि  विभाजन  के  समय  भारत  के  तीनों  प्रदिक्षण-प्रतिष्ठान  पाकिस्तान  के  ही

 हिस्से  में  ara  कौर  इसलिये  भारत  में  प्रशिक्षण  का  बहुत  थोड़ा  ही  प्रबन्ध  रह  गया  इसका  परिणाम

 यह  रजा  कि  हमें  अपने  नाविकों  और  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिये  इंगलैंड

 ही  भेजना  पड़ा
 ।

 लेकिन  मैं  माननीय  सदस्य  को  झा इवा सन  देता  हूं  कि  हम  बड़ी  तेजी  से  अपनें

 प्रतिष्ठानों  को  आत्म-निर्भर  बनाने  का  प्रबन्ध  कर  रहे  जैसा  कि  इन  झ्रांकड़ों  से  ज्ञात  होगा
 |

 हमने  LEX

 में  %&€,  १९५२  में  ११९,  १९५३  में  १५५,  १९५४ में  ७०  कौर  2eyy FHT में  केवल  २९  म्रधिकारी  प्रशिक्षण

 प्राप्त  करने  के  लिये  भेजे  थे  ।

 श्री  भागवत  झा  राजा
 :

 कया  हाल  ही  में  सोवियत  रूस  के  साथ  ऐसा  कोई  समझौता  किया  गया  है

 कि  हमारे  विमान-बल  के  अ्रधिकारी  वहां  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिये  भेजे  जायेंगे  ?

 श्री  त्यागी  :  नहीं  ।

 fat  कोकोम  प्राचीन  क्या  सरकार ने  इस  बात  पर  भी  ध्यान  दिया  हैं  कि  पश्चिमी देवों  के

 रक्षा  प्रशिक्षण  में  दो  वृत्त खण्ड  €-—Us TT तो  उत्तर  अटलांटिक  संघि  संगठन  हैं  कौर  दूसरा  राष्ट्र मंडलीय

 खण्ड--श्योर  इन  दोनों  ब७ तत्तखण्ड ८
 की

 सीमायें  हमारे  देश
 की

 वाली  पाकिस्तानी  सीमा  पर  एक-दूसरे

 को  काटती हैं  ;  कौर  क्या  सरकार  ने  ऐसी  स्थिति  में  यह  ठीक  समझा  है  कि  हमारे  प्राधिकारियों  को  इस  प्रकार

 से
 प्रशिक्षित

 किया  जायें  जिस  से  कि  स्वयं  हमारी  प्रतिरक्षा  व्यवस्था  कभी  हमारे  ही  विरुद्ध न  हो

 जाय े?

 श्री  त्यागी
 :

 मेरे  माननीय  मित्र  इसे  भ्रमणी  तरह  जानते  हैं  कि  भारत  का  दास्त्रास्थ  सम्बन्धी  ढांचा

 अधिकतर  इंगलैण्ड  के  ही  नमूने पर  रहा  we  इसीलिये हम  अपने  व्यक्तियों को  प्रशिक्षण  प्राप्त

 करने  के  लिये  उसी  स्थान  पर  भेजते  हैं  जहां  कि  वे  भ्र पने  व्यवहार  में  लायें  जा  रहे  उपकरणों से  भ्रमित

 परिचित  हो  सकें  ।

 सीहोर  में  भूकम्प

 1*७३१.  श्री  गिडवानी  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  श्र  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विशेषज्ञों ने  सीहोर  में
 कराने  वाले  भूकम्पों के  कारणों  की  जांच

 कर
 ली

 यदि  तो  उनकी  कया  उपपत्तियां  हैं  ?

 संसाधन  मंत्री  डी०  मालवीय  हां  ।
 बाण

 मूल
 में

 ।
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 इन  भूकम्पों
 की

 उत्पत्ति  का  कारण  स्थानीय  ही  वह  क्षत्र  प्रभी  तर्क  की  ज्ञात  सक्रिय

 भूकम्पीय  पट्टी  में  नहीं  प्राता  हैं
 ।

 उन  भूकम्पों  की  जांच  करने  वाले  भू-तत्वज्ञ  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गयें

 वेदन  की  एक  प्रति  लोक-सभा  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।

 श्री  गिडवानी
 :

 कया  रब  वे  भूकंप  बन्द  हो  गये  हैं
 ?

 श्री हि०  डी०  मालवीय  :  कम  से  कम  श्री  तो  उसके  कोई  समाचार  प्राप्त  नहीं  होते  हैं  ।

 श्री  गिडवानी
 :

 क्या  वहां  मकानों  को
 भी

 कोई  क्षति  पहुंची  ate  यदि  तो  क्या  जिनको

 ata  हानि  हुई  थी  उन  को  कोई  सहायता  दी  गई  थी
 ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय
 :

 मुझे  सहायता  के  सम्बन्ध में  मालूम  नहीं  है
 ।

 इस  विषय  का  सम्बन्ध

 राज्य  सरकार  से  है
 ।

 फिर  कई  मकानों  की  कुछ  क्षति  होनें  का  समाचार  मिला है  |

 सेठ  गोविन्द  दास
 :

 क्या  सरकार  इस  बात  पर  भी  विचार  कर  रही  है  कि  सीहोर भोपाल  के  भ्रत्यन्त

 सन्निकट  परब  नय  मध्य  प्रदेश  की  राजधानी को  भोपाल  में  बनाना  उचित  नहीं  हैं
 ?

 महोदय
 :

 इस  प्रशन  से  यह  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सेठ  गोविन्द  दास
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  जी  को  मालूम  है  कि  प्रभी  श्री  महावीर  त्यागी जी  कटनी

 गये  जो  कि  जबलपुर  के  सन्निकट  तो  उन्होंने  वहां  कहा  था  कि  wae  तो  भोपाल  का  राजधानी  बनना

 हुक्म  के  सबब
 से

 ही  रुक  सकता  हैं
 ।

 क्या  माननीय  श्री  त्यागी  जी  के  इस  वक्तव्य  पर  सरकार  विचार

 कर  रही है  ?

 ज्िध्यक्ष  सहोदय
 :

 यहां  यह  नति १  उत्पन्न  होता  है  ?

 पंडित  ato  एन०  मालवीय  :  सीहोर  कौर  भोपाल  के  बीच  कितनी  दूरी  कौर  क्या  स्थानीय

 भूकम्पों  का  कोई  प्रभाव  शहर  पर  भी  पड़ा  था
 ?

 टीके हि०  डी०  मालवीय  :  वे  तो  बिल्कुल  ही  स्थानीय  भूकम्प  जिनका  सम्बन्ध  केवल  सीहोर  के

 नीचे  की  ही  भूमि  के  पोले  स्थानों  से  था
 ।

 सी  ०  एन०  मालवीय
 :

 कया  यह  सही  हैं  कि  भोपाल से  लगभग  २६  मील  दूर  है
 ?

 श्री क्०  डी०  मालवीय
 :

 हो  सकता  परन्तु  मुझे  यह  ज्ञात  नहीं  है
 ।

 केन्द्रीय  राजस्व  बोर्ड

 1*७३४.  श्री  कृष्णा चा यं  जोशी
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर  जांच  आयोग  की  यह  सिफारिश
 कि

 केन्द्रीय  राजस्व  बोर्ड  के  सांख्यिकीय  विभाग

 में  रद्दोबदल wie  सुधार  किया  जाये  कौर  इस  विषय में  विस्तृत  सिफारिशें  करने  के  लिये एक  विशेषज्ञ

 समिति  नियुक्त
 की

 स्वीकार  की  गई  है  कौर  क्या  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त
 की

 गई  श्योर

 यदि  तो  fades समिति  की  क्या  सिफारिशों हैं  ?

 सैनिक  व्यय  मंत्री  एम०  सी०  :
 वह  विषय aa  भी  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  कृष्णाचार्य  जोशी
 :

 कया  श्रायकर  के  बकाया  की  वसूली  के  लिये  सरकार  द्वारा  स्थापित

 कारण  समिति  की  सिफारिशों  घर  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  की  है  ?
 कक क  aie:  Fel  ee

 मूल  AAs  में  ।
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 गयी  एम०  ato  शाह
 :

 वह  प्रतिवेदन  स्वीकार  किया  जा  चुका  है  हमने  पहले  ही  झ्रायकर

 विभाग के  संगठन  ae  तरीकों  की  जांच  करने  के  लिये  संयुक्त  सचिव  की  हैसियत  का  एक  पदाधिकारी

 नियुक्त  किया  are  सरकार  उस  पदाधिकारी  के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  में  है
 ।

 श्री  कृष्णाचार्य  जोशी
 :

 इस  समिति  के  मुख्य  सुझाव  क्या  हैं
 ?

 श्री  एम०  ato  शाह
 :

 वह  विशेषज्ञ-समिति  थी  और  ग्राहक  आंकड़ों  में  सुधार  करने  का  भी

 एक  सुझाव था  ।

 श्री  मित्तल  :  सांख्यिकीय  विभाग  के  सम्बन्ध  आयोग  की  सिफारिश  विचाराधीन  है  ।  क्या  हमें

 मालूम  हो  सकता  है  कि  उनका  विचार  कब  तक  समाप्त  होगा
 ?

 एम०  सी
 ०

 are  :
 जैसा  कि  बताया  गया  विशेषज्ञों  की  कार्यकारिणी  समिति  नियुक्त  की  गई

 थी
 और  उस  समिति  का  प्रतिवेदन  हमारे  सामने  है  ।  उसके  बाद  हमने  एक  विशेष  पदाधिकारी  नियुक्त

 किया  है  ,  वह  आयकर  विभाग  के  संगठन  कौर  तरीकों  के  अनेक  Teal  का  परीक्षण  कभी  कर  रहा  है

 कौर
 सरकार  उसके  प्रतिवेदन  की  प्रतिक्षा  में  है  ।  वह  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  जाने  के  कर  जांच

 से  संबद्ध  पदाधिकारी  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  हम  कर  जांच  आयोग  की  सिफारिशों  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  कया  श्राप  निदेश  करेंगे  कि  प्रश्न  संख्या  ७३२  का  उत्तर  दिया  जाये  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  जी  माननीय  मंत्री  सस  प्रदान  का  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 हाली  सिक्का

 1*७३२.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैदराबाद राज्य  में  सम्पूर्ण  हाली  सिक्का  वापस  ले  लिया  गया

 यदि  तो  aa
 भी

 उस  राज्य  में  लगभग  कितने  मूल्य  का  उक्त  सिक्का  में  है
 ?

 राजस्व  झ्र  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  अरुण  चन्द्र
 :

 नहीं
 ।

 अनुमान  है  कि  जनवरी  gays
 के

 तरन्त
 तक  RE

 करोड़  रुपये  का  हाली
 चलन

 में  था
 ।

 विधायें  दी  जा श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  हाली  सिक्के को  बदलने के  लिये  ग्रामीण  क्षेत्रों में  क्या

 रही  हैं  ?

 श्री  चन्द्र  गुह  जिनके  पास  प्रभी  भी  हाली  सिक्का  चलाया  है  विशेषकर  उनके  लिये  विनिमय

 की  सामान्य  सुविधाएं  दी  गई  हैं
 ।

 लगभग  १४०  कोष  कौर  उपकोष  हैं  और  हैदराबाद  राज्य  बैंक की

 २४५  शाखाएं  हैं  जहां  विनिमय  की  ये  सुविधाएं  मिल  सकती  हैं  ।

 ललन क
 ~  VQ ON

 श्री  कृष्णा चा यें  जोशी
 :

 क्या  हाली  सिक्के  को  वापस  लिये  समय-सीमा बढ़ायी  जायगी  ?

 श्री  wen  चन्द्र  गुह
 :

 मैँ  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  यह  जानते  हैं  कि  कई  बार  समय-सीमा

 बढ़ायी  जा  चुकी  है  ।
 यदि  ऐसी  कोई  आवश्यकता  हो  तो  हम  उस  विषय  पर

 तब
 विचार  करेंगे

 ।

 श्री  जोखिम  श्रद्वा
 :

 क्या  मैं  प्रार्थना  कर  सकता  हूँ  कि  प्रश्न  संख्या  ७१५  का  जो  श्री  भक्त  दर्शन

 के  नाम  में  है  उत्तर  दिया  जाये
 ?

 महोदय
 :

 माननीय  प्रतिरक्षा  मंत्री  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 ant  त्यागी
 :

 श्री  भक्त  दर्शन  यहां  नहीं  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।
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 क्ति द  TTA  Der  चाहते
 पाध्या  महोदय  :  Lamy  a  NOT  qs  द  दि  के  च  |  QM  हैं  कि  उसका  उत्तर  दिया  जाये  भ्रौर  मैं  निदेश

 देता  हूं  कि  उसका  उत्तर  दिया  जाये
 |

 “
 डिकन्स  सर्विसेज  नोट्स

 ”

 Fig Qy.  श्री  भक्त  दर्दान  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  विभिन्न  sist  समाचारपत्रों  में  सर्विसेज  क्रोटन  शीर्षक  के

 भ्रन्तर्गत  जो  समाचार  प्रकाशित  होते  हैं  वे  सशस्त्र  बल  सूचना  कार्यालय  द्वारा  दिये  जाते  कौर

 यदि  तो  ऐसे  समाचारों  को  हिन्दी  के  प्रमुख  समाचारपत्रों  में  भी  प्रकाशित  कराने  के

 लिय  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 प्रतिरक्षा संगठन  मंत्री  त्यांगी  )  :  तथा  समाचारपत्रों  की  विशेष  प्रार्थना पर  इस

 प्रकार  की  तथ्य  सामग्री  ग्राफिक  फोर्सेज  इनफॉरमेशन  आफिस  के  द्वारा  दी  जाती  है  ।  यह  सामग्री  ग्रंग्रेजी  के

 समाचारपत्रों  तक  सीमित  नहीं  है  ।  यह  देशी  भाषाओं  के  समाचारपत्रों  को  भी  दी  जाती  जिनमें

 हिन्दी  के  समाचारपत्र  शामिल  हैं  |

 श्री  जोखिम  श्राव्य  :  पब्लिसिटी  वास्ते  श्राप  हिन्दुस्तानी  भ्रखबारों  पर  कितना  पैसा  खर्चे
 चय

 करते  हैं
 ?

 श्री  त्यागी
 :

 जो  कोई  सामग्री
 में  छापने  के  लिए  दी  जाती  है  उसको  जितने  भी  हिन्दुस्तानी

 श्रुखबार हैं व ेवे  सब  ले  सकते  हैं
 ।

 यह  सामग्री
 जो

 तैयार  की  जाती  है  यह  शभ्रखबारों की  स्वा  पर  तैयार

 की  जाती  हैं  ।  हर  एक  अखबार  जिस  मजमून  पर  चाहता  है  उस  पर  हम  मुनासिब  कार्यवाही  करते हैं  |

 श्री  जोखिम  आल्वा
 :

 इस  बात को
 ध्यान

 में  रखते हुए
 कि  भारत  सरकार  की  गोझा  सम्बन्धी

 प्रतिरक्षा  प्रचार  इन्दर  श्र  बाहर  काफी  तुरत  कार्यक्षम  क्या  में  सरकार  से  पुछ  सकता हूं  कि  क्या

 ag  प्रतिरक्षा  सेवाओं  के  अनेक  विभागों  के  सम्बन्ध  में  भी  प्रतिरक्षा  प्रचार  के  लिये  अधिक  धन  as  करने

 की  प्रस्थापना पर  विचार  कर  रही  है  ?

 महोदय  :
 वह  कार्यवाही के

 लिये  एक  सुझाव है  |

 श्री  डी०  सी  ०  शर्मा  :
 क्या  माननीय  मंत्री  जी  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  यह  सामग्री  जो  वह

 हिन्दी  कौर  अंग्रेजी  भाषा  के  समाचारपत्रों  को  देते  हें  वह  इस  लोक-सभा  के  सभा-सबों  को  भी  दिया

 प्रतिरक्षा  मंत्री  काटजू )
 :

 वे  अख़बार पढ़े  लें  ।  उनको  ऐसा  करने  से  कौन  रोकता  है  |

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  ae
 :

 क्या  में  जान  सकती  हूं  कि  जिन  हिन्दी  के  अखबारों को
 यह  सामग्री

 दी  जाती  है  उनके  क्या  नाम  हैं  ?

 श्री  त्यागी  :
 हिन्दी  के  उन  अखबारों  की  तादाद  बहुत  बड़ी  है

 ।
 कोई  ६५  नाम  हैं

 ।
 उनकी  फेहरिस्त

 मेरेपास है  ।

 ए०  एस०  सहगल  :  मेरी  प्रार्थना  है  कि  प्रश्न  संख्या  ७२१  उठाया  जाये  |

 श्रिया  महोदय  :  उसका  उत्तर  दिया  जाये  ।

 मूल  wait  में  ।



 १५  ae 4  मौखिक  उत्तर  RSX

 पालों

 1*७२१  श्री  वोडयार  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  ७  geUY ht को  पूछे गये  तारांकित  प्रदान  संख्या

 १५२५  के  नपुरक  प्रदान  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 २४००वीं  बद्ध  जयन्ती  के  अ्रवसर  पर  पाली  त्रिपिटकाओओं  को  देवनागरी  प्रकाशित  करने

 पर  कितनी  झ्र नमा नित लागत  कौर

 इस  कार्य  के  भारवाहक  सम्पादक-मंडल  के  सदस्य  कौन-कौन  हें
 ?

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-स्टीव  एस०  एम०  ४६,४००  रुपये  |

 नालन्दा  पाली  इंस्टीच्यूट के  भिक्ष  जगदीश  काश्यप  संपादक  हैं  कौर  डा०  पी०  एल०

 मिथिला  उनके  साथ  काम  कर  रहे  हैं  |

 सरदार  ए०  एस०  सहगल  :  इससे  भारत  सरकार  तथा  द  गवतनमट्स  नें  कुल  कितना  पेसा  खच

 करने  की  तजवीज  रखी  ह
 ?

 १डा०  एम०  एम०  दास  :

 as  Sted  पतय  ता  आशा  करई

 की

 जानेवाली गी

 कुल

 पन  राशि

 ष  ह

 रुपये  होगी  ।  इसमें  से तो  मैं  उन्हें  बता  सकता  हूं  कि  मोटे  तौर  पर  वहं  लगभग  %,9%,00,000,

 RAY, co,oo0c  रुपये  केन्द्रीय  सरकार  खच  करेगी  कौर  लगभग  '४०,००,०००  रुपये  राज्य  सरकारें

 खर्चे  करेंगी  |

 डा०  एस०  एन०  सिंह  :  इन  तीन  पिटारियों में  कितने  ग्रंथ  हैं  ?

 एम०  एम०  दास  :  तीन  खण्डों  में  त्रिपिटकाएं होंगी
 ।

 प्रत्येक  पुस्तक  में  लगभग
 Yoo

 पृष्ठ

 होंगे  atic  सम्पूर्ण  त्रि पिट काएं  देवनागरी  में  ४०  खंडों  में  प्रकाशित  की  जायेंगी  ।

 एस०  एन०  सिंह  :  व्या  सूरत  पिटिका  भी  प्रकाशित  की  जा  रही  है
 ?

 एम०  एम०  दास  :  उस  विषय  में  मझे  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 प्री
 ato  डी०  पांडे

 :  यह  बताया  गया  था  कि  राज्य  सरकारें  कुछ  धनराशि  खर्चे  करेंगी  |  क्या

 वह  उत्तर  प्रदेश  सरकार  हे  या  ग्न्य  राज्य  सरकारें  भी  हैं
 ?

 एम०  एम०  दास  :  मेरे  विचार  से  न  केवल  उत्तर  प्रदेश  सरकार  बल्कि  wey  सरकारें भी

 खर्चें  करेंगी  |

 सेठ
 गोविन्द

 दास  :  क्या  मैं  प्रार्थना  कर  सकता  हूं  कि  प्रदान  संख्या  ७२४  का
 उत्तर  दिया  जाये

 ?

 श्रिया  महोदय  :  उसका  उत्तर  दिया  जाये  ।

 विदेशी  विश्वविद्यालयों में  भारत-विद्या  विभाग

 1*७२४.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  विदेशी  विश्वविद्यालयों  को  भारत-विद्या  विभाग  खोलने  के  लिये  कोई  पुस्तकें

 नगद  भेंट  दौर

 यदि  el,  तो  उसके  क्या  विस्तार  हैं

 मूल
 sit

 में
 ।



 लिखित  उत्तर RSX  १५  PREYS

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  एस०  एम०  :
 जी  हां  ।

 मलाया  सिंगापुर  को  कुछ  संस्कृत  पुस्तकें  भेंट  की  गई  हैं  कौर
 भारत-विद्या

 विभाग  खोलने  के  लिये  १६  हजार  रुपये  का  सांकेतिक  अनुदान  मंजूर  किया गया  हैं  ।

 श्री  डी०  पी०  क्या  अरन्य  देवों  में  भी  भारतीय  अध्ययन  के  प्राय  विभागों की  सहायता

 करने  का  कोई  सरकार  के  विचाराधीन  है  कौर  यदि  हां  तो  कया  उन्हें  कोई  सूचना  प्राप्त  हई

 एम०  एम०  दास  :  हमें  वैसी  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  |

 सेठ  गोविन्द  दास  :  जहां  तक  अन्य  देशों  का  सम्बन्ध  क्या  सरकार  के  पास  इस  प्रकार  की  कोई

 तालिका  है  कि  किन-किन  देशों  में  भारतीय  भाषायें  इस  समय  पढ़ाई  जा  रही  हें  प्रौढ़  क्या  इस  सम्बन्ध में

 अन्य  देशों  को  भी  सरकार  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कुछ  करने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 एस०  एस०  दास
 :
 मेरे  पास  इसकी  विस्तृत  जानकारी  नहीं  हैं  परन्तु  जहां  तक  र  देशों

 में

 नदी  के  अ्रध्यापन  का  सम्बन्ध  उसकी  योजना  है  जो  कार्यान्वित  की  जा  रही है  कौर  उस  प्रयोजन के

 लिये कुछ  श  सहायता  भी  दी  जा  रही  है
 ।

 yen  के  लिखित  उत्तर

 कन् टीन  सामान  विभाग

 #1933, श्री  भक्त  ददन  :  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  १४५  PEUY  को  दिये  गये  तारांकित

 संख्या  १८१९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जस्टिन  सामान  विभाग  के  कर्मचारियों  के  वेतन-क्रम  सरकारी  कर्मचारियों  के  समकक्ष

 लाने  के  प्रश्न  पर  तब  से  कोई  निर्णय  कियां  गया  कौर

 यदि  तो  संबोधित  वेतन-क्रम  कब  से  लागू  किये  जायेंगे
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  तथा  जी  हां  ।  नियंत्रण-बोर्ड  ने  फैसला

 किया  हैं  कि  कन् टीन  भंडार  विभाग  के  क्यारियों  का  वेतन-मान  वही  होगा  जो  उसी  प्रकार

 का  काम  करने  वाले  प्रतिरक्षा  सेवाओं  के  असैनिक  कर्मचारियों  को  मिलता  है  ।
 बदले  हुए  बेसन-मान  गत

 १  १९५५  से  जारी  किए  जा  चुके  हैं  ।

 कोलम्बो  योजना

 1४०९६.  श्री  कुष्णा चा यं  जोशी
 :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  ने  कोलम्बो  योजना  के  श्रन्तगंत  PEYY—YY  में  दक्षिण-पुल  एशियाई  देशों

 को  क्या  प्राविधिक  सहायता  दी  ak

 उस  प्राविधिक  सहायता  से  कुल  कितने  एशियाई  देशों  को  लाभ  ga  ?

 वित्त  मंत्री
 सी०

 डी०  :  ७  भारतीय  विशेषज्ञों की  सेवायें  ae  इन  देशों के

 २३३  नामनिर्देशित  व्यक्तियों को  प्रशिक्षण  सुविधायें  ।

 प
 |

 मूल  ५  में  ।
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 प्रादेशिक  सेना

 1४१०.  श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  राज्य  में  कितने  सरकारी  कर्मचारी  प्रादेशिक  सेना  में  भर्ती  हुए

 उनके  लिए  पंजाब  में  कितने  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले  गये  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  काटजू  )
 :  2.25%  1

 प्रादेशिक सेना  के  कोई  विशेष  प्रशिक्षण  केन्द्र  नहीं  हैं  ।  सम्पूर्ण  प्रशिक्षण  यूनिटों  में  ही  दिया

 जाता है  ।

 छावनी

 1४११.  श्री एम०  कार  कृष्ण  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सिकन्दरा बाद  छावनी  में  फौजों  ्  सैनिक  व्यक्तियों  के  लिए

 सभरण  बहुत  अपर्याप्ति  हैं  ;

 यदि  तो  उसमें  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  कौर

 कमी  के  क्या  कारण  हें  शर  वह  कब  पूरी  हो  जायेगी
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  से  यह  सच  है  कि  सिकन्दरा बाद  छावनी
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 1४१७.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :  क्या

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 कोलम्बो योजना  के  अन्तर्गत  PeUg-  में  भारत  द्वारा  विदेशों
 को  सि कितनी  धनराशि  की

 सहायता  दी  जाने
 की
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 की

 होगी
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 उपबन्ध किया  गया  है  ।
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 प्रारम्भ
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 वाली
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 दक्षिण  ale  दक्षिण  पूर्वी  एशियाई  क्षेत्र  में  कोलम्बो  योजना  के  सदस्य  देशों  निम्नलिखित को  दी

 जायेगी

 लाझप्रोस  वियत

 उत्तरी  योनियो  कौर  सरावक  ॥

 सैनिक  डरो  फोन
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 जन  साधारण

 को  बिना  मूल्य  के  दे  दिये  जाते  हैं  ।
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 बाल-विवाह  रोक  विधेयक  २  का  संशोधन )  2408.0

 समान  पारिश्रमिक  विधेयक  १५०१

 zoe  विधि  सदारती  विधेयक  १५०

 भारतीय  पंजीयन

 २,  atte  का  संशोधन )  QKok

 राज्य-सभा  द्वारा  किये  गये  संशोधन  QYoR

 कारखाना  विधेयक--विचार  करने  का  प्रस्ताव  QYoR

 १४०५-१५ विधान  मंडलों  की  कार्यवाही  का  संरक्षण  )
 विधेयक

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  QYok

 १५१६ दैनिक  संक्षेपिका

 (&)

 M102LSD—190—21-3-58—GIPF



 ae  सभा  वाद-विवाद

 के  अतिरिक्त
 न य

 तोक-सभा

 १४  PEUG

 लोक-सभा साढ़े  दस  बजे  समवेत  हुई

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुय े|

 प्र इनोवा र

 भाग  १)

 ११-२३  Ao  पृ०

 स्थगन  प्रस्ताव

 भारत  सरकार  द्वारा  जनसंघ  के  नेताओं  को  जन्म  में  लिका  निर्वाचन  के  सम्बन्ध  में  कास

 करने के  हत  जाने को  श्रीमती  बने  से  इन्कार

 श्री  qo  एस०  त्रिवेदी  संविधान  के  अच्छा  १  के  अधीन  जम्म  कौर  काश्मीर

 भारत  के  क्षेत्र  के  प्रधान  हैं  ।  ्रनच्छेद  १९  के  अधीन  हमें  जो  मूल  अ्रधिकार  दिये  गये  हैं  उनक  अनुसार  हमें

 जम्मू  र  काश्मीर  जाने  का  शभ्रधिकार  है  ।  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जनसंघ  दल  के  श्री

 केदार  नाथ  साहनी  को  वहां  जाने  की  अ्रनज्ञा  कयों  नहीं  दी  गई  ।

 प्रतिरक्षा  मंत्री  काटेज )  मुझे  तभी  एक  प्रति  सुचना see  मिला है  जिसमें  यही  बात

 उठाई  गई  है  ।  यह  निर्णय  कर  सकते  हैं  इसी  प्रदर  सम्बन्धी  उस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  किया  जाय

 पा  भ्रमण  सूचना  प्रदान  पर  मेरे  उत्तर  की  प्रतीक्षा
 की

 जाय  ।  यह  तो
 हुई  एक  बात

 |

 दूसरे  जम्मू  श्र  कासमी  र  में  प्रवेश
 के

 सम्बन्ध  में  प्रदान  कई  बार  इस  सभा  में
 उठाया  गया  है

 ।  जम्मू

 कौर  काश्मीर  के  सम्बन्ध में  स्थिति  कुछ  उलझी  हुई  है  ।  ERY  में  जम्मू  कौर  काश्मीर  सरकार  ने  जम्मू

 शर  कार्मिक  प्रवेश  ध (शरन ज्ञ च्  पत्र  )  नियम  परिचालित  किये थे  ।  किसी  ने  इन  नियमों  की  मान्यता  के  सम्बन्ध

 में  बंका  नहीं  की  प्रौढ़  इन  नियमों  के  अधीन  जम्मू  और  काश्मीर  सरकार  बाहर  के  लोगों  को  जम्मू  काश्मीर

 में  प्रवेश  की  अ्रनमति  नहीं  देना  चाहती  कौर  व्यक्त  कारणों  से  उन  लोगों  को  प्रवेश  .  झ्र नम ति

 नहीं  देना  चाहती  जो  साम्प्रदायिक  seal  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  ।  उन्होंने  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  को  ये

 अधिकार  प्रत्यायोजित  कर  दिये  हैं  कि
 उल्लिखित  व्यक्तियों  को  प्रवेश  का  अनुज्ञा  पत्र  न  दिया  जाय  ॥

 स्राव  में  इस  स्पष्ट बात  को  उठाया  गया  है  कि  यह  व्यक्ति  जम्म  में  निर्वाचन  किये  की  व्यवस्था  अर

 सचालन के  लिये  जाना  ।  परन्तु श्री  साहनी  ने  हमें  ६  aa  को  लिखा  वरन्

 पत्र  भेज  था  प्रौढ़  उसमें  लिखा  था  कि  वे  वहां  जनसंघ  कार्य  के  लिये  जाना  चाहते  थे  |  जनसंघ के  कायें
 ————— ee

 मूल  wast  में

 १११३



 राज्य सभा  स  सदन  १५  EUR १११४

 सर्वविदित  हैं  इसलिये  उक्त  कार्यों  के  लिये  भ्रूण  नहीं  दी  गई  बात  समाप्त  हो  गई  |  हम  जम्मू
 प्रौर

 काश्मीर  द्वारा  व्यक्त  की  गई  इच्छा  का  ही  सर्वथा  श्रीनगर  कर  रहे ६  |

 tT  गारी  गड़ी  को  समित  दे

 लि

 se
 प्रारम्भ  में श्री  एन०  ato  चटर्जी  :

 उस  क्षेत्र  में  निर्वाचन
 हो

 रहा  है  कौर  मान्यता  प्राप्त  राजनैतिक  दल  होने  के
 नाते  जनसंघ  को  उस  निर्वाचन

 में  भाग  लेने  का  वैध  अ्रधिकार है  ।

 काट  :  प्रार्थना  पत्र  में  नगरपालिका  के  निर्वाचन  कार्य  का  कोई  उल्लेख  नहीं था  मुझे

 कोई  जानकारी नहीं  कि  निर्वाचन  हो  रहे  हैं  या  नहीं  ।  में  इस  सम्बन्ध  में  पता  लगाऊंगा  |

 श्री  ato  जी०  (TAT)  निर्वाचन  कार्य  हो  या  न  हो  कया  वहां  राजनैतिक  कार्य  की

 manta है  या  नहीं  ?

 जहां  तक  सामान्य  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  वहां  पुरी  स्वतन्त्रता  है  ।  कहीं से  भी  कोई

 व्यक्ति  कहीं  भी  जा  सकता  है  ।  परन्तु  जम्मू  र  काश्मीर  की  स्थिति  इतनी  साधारण  नहीं  है  जितनी  मेरे

 मित्र  कह  रहे  हैं  ।  वहां  की  स्थिति  अपवाद पूर्ण  है  गौर  जम्म  और  काश्मीर  सरकार  यह  निर्णय  करने के

 लिये  स्वतन्त्र  है  कि  किसे  प्रवेश  की  अनुमति  दें  श्र  किसे  नहीं  ।

 श्री  प्र०  एस  ०  त्रिवेदी  :  यह  निर्णय  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  ने  किया  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय यह  कहते
 हैं  कि  यदि  प्रार्थनापत्र  में  निर्वाचन  कार्य  का  उल्लेख  हो  तो  उस  पर  पुर्नविचार  किया  जा  सकता  है

 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  व्यक्तिगत  प्राकार  पर  सदा  ऐसा  किया  जाता  है  ।  यह

 निर्वाचन  अथवा  शभ्रान्दोलन का  प्रश्न  नहीं  है  ।
 प्रत्येक  व्यक्ति  के  मामले

 में
 उसके  उद्देश्य  को  देखा

 जाता है

 श्र  इसी  झ्राधार  पर  प्रार्थनापत्रों  पर  निर्णय  दिया  जाता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  सभा  को  बताया  गया  है  कि  सदस्य  ने  अल्प  सुचना

 की  सूचना  दे  दी  है  ।  में  समझता  हुं  कि  न्र  सूचना  प्रश्न  को  माननीय  मंत्री  स्वीकार  कर  लेंगे
 ।  इस

 मामले के  सम्बन्ध  में  नियम  बहुत  पहले  बन  गये  थे  कौर  उनकी  मान्यता कौर  श्रौचित्य  पर  भ्राक्षेप  नहीं

 किया गया  उस  सम्बन्ध  में  प्रश्न  नहीं  उठता  |  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिये  चर्चा  नहीं  हो  सकती  |

 व्यक्तिगत  मामलों  पर  सभा  में  चर्चा  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 राज्य सभा  से

 :
 मुझे  सभा  को  यह  सूचना  देनी  है  कि  लोक-सभा  द्वारा

 १  ६  PEUX  को  पारित

 भारतीय  पंजीयन
 )

 १९५५  को  राज्य-सभा  ने  अपनी  १६५६  की  बैठक
 में

 निम्नलिखित  संशोधनों  सहित  स्वीकार  किया  भ्रौर  संशोधनों  पर  सहमति देने  के  लिये  लोक-सभा  से

 प्रार्थना  की  है

 अधिनियमन  सुत्र

 (१)  पृष्ठ १,  पंक्ति  १  में  Yearਂ  [  छठे  वर्षਂ  ]  दादों  के  स्थान  पर

 Yearਂ  [  वर्षਂ  ]  शब्द  रखे  जायें  ।

 खण्ड १

 (२)  कि  पृष्ठ  १,  पंक्ति  ४
 में

 “1955”  [  ]  के  स्थान  पर  “1956

 [  १९५६ਂ  ]  रखा  जाये  |

 मूल  sat  में
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 (aarters ) )
 विधेयक

 सचिव  :  मैँ  भारतीय  पंजीयन  PeXY  जो  राज्य-सभा  ने  संशोधन

 सहित  भेजा  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 मनीपुर  राज्य  पहाड़ी  लोग  विनियमन  Gocce)  विधेयक

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 यह  सभा  राज्य-सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  निर्वाचित  ग्राम  प्राधिकारियों  कौर

 तत्सम्बन्धी  विषयों  के  लिये  मनीपुर  राज्य  पहाड़ी  लोग
 )  १९४७  में

 संशोधन  करने  वालें  विधेयक  जो  राज्य-सभा  द्वारा  २१  १९४५४ को  पारित

 किया  गया  था  कौर  २३  १९४५४  को  सभा-पटल  पर  रखा  गया  वापिस  लेने

 की  अ्रनमति  दी  जाये  6.0

 यह  विधेयक  वापस  लिया  जा  रहा  है  ait  शीघ्र  ही  एक  भ्र ौर  विचार  पुरःस्थापित  किया  जायेगा

 कतिपय  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  करने  थे  कौर  इस  कारण  विधेयक  वापस  लिया  जा  रहा  है  |

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :  मेरे  विचार  में  नियम  १४७  के  भ्रन्तगंत  इस  विधेयक  को  इस

 प्रकार  वापिस  नहीं  लिया  जा  सकता  |

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :
 मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि  जब  कभी  कोई  विधेयक  वापस  लेना

 हो  तो  उसके  लिए  यह  उपबंध  होना  चाहिये--चाहे  प्रथा  रूप  में--कि  उन  कारणों  का  विवरण  कि

 को  क्यों  वापस  लिया  जा  रहा  परिचालित  किया  जाये  |  केवल  यह  कह  देना  कि  उसके  स्थान  पर  एक

 ait  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  जा  रहा  है  पर्याप्त  नहीं  |

 fait  राघवाचारी  )  :
 संयुक्त  प्रवर  समितियां  ak  विधेयक  के  एक  सभा  से  दूसरी सभा aN  २

 में  जाने  सम्बन्धी  प्रक्रिया  में  विधायक  को  वापस  लेने  के  समय  कठिनाई  होती  है  ।  इन  पतलूनों  को  दृष्टिगत

 रखते हुये  नियमों  का
 संशोधन  नहीं  ।

 यह  विधेयक  दूसरी  सभा  में  पुरःस्थापित  gar  प्रौढ़  वहीं  पारित

 जब  तक  नियम  में  संशोधन  नहीं  होता  यह  किसी  नियम  के  अ्रन्तर्गत  नहीं  फ़िर  भी  इसकी

 sata  देनी  चाहिये  ।

 श्री  दातार  :  मैं  स्थिति  को  स्पष्ट  करता  हुं  ।  यह  विधेयक  राज्य-सभा  में  पुरःस्थापित  किया  गया

 शर  उसी  सभा  ने  इसे  पारित  किया  |  इस  प्रस्ताव  में  जैसा  स्पष्ट  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के  परमात्मा

 इस  सभा  पर  बन्धन  हो  गया  है  अतएव  उस  सभा
 से

 प्रार्थना  की  गई  है  कि  वह  इसे  वापस  लेने  की  अनुमति  दे  ।

 कतिपय  विशेष  परिस्थितियों  के  कारण  ag  प्रस्ताव  रखा  गया  है  ।  जहां  तक  मेरे  मित्र  श्री  एस०

 एस०  मोरे  के  क प्राक्षप  का  सम्बन्ध  है  मुन्ने  इस  बात  पर  कोई  श्राप  नहीं  कि  इसे  दो  या  तीन  दिन  के  लिये

 स्थगित कर  दिया  जाय
 गौर

 मैं  इन  कारणों  का  एक  छोटा  विवरण  प्रस्तुत  करूंगा  कि  सरकार  इस

 विधेयक  को  वापस  लेकर  दूसरा  विधेयक  प्रस्तुत  करना  चाहती  है  ।

 jue  महोदय
 :

 यह  विषय  स्थगित  रहेगा  भ्र ौर  माननीय  मंत्री  बतायेंगे  कि  विवरण  किस

 तिथि  को  तैयार  रहेगा
 ।

 वे  विवरण  में  व्यावहारिक  कारण  बतायेंगे  ताकि  सदस्य  उस  विषय  की
 तैयारी

 कर  सकें  ।

 सभा  सामान्य  राय-व्यस्क  पर  चर्चा  आरम्भ  करेगी  |

 मूल ५  waist  में
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 सामान्य  प्राय-व्यय  न्य  चर्चा

 श्री  Yo  Fo  गोपालन
 )

 :
 यह  निर्वाचन  वर्षीय  राय-व्यस्क है  यद्यपि  प्रत्यक्षतः ऐसा

 नहीं  दिखाई  देता  परन्तु  इसका  भार  जन  साधारण  पर  पड़ेगा  |  इसे  तभी  राष्ट्रीय  प्रगति  कहा  जा  सकता है

 जब  बेरोजगारी प्रथम  छंटनी  का  भय
 न

 हो  लाखों  लोग  भूखे  न  मर  रहे  हों  |

 प्रौद्योगिक  उत्पादन  कृषि  उत्पादन  तथा  राष्ट्रीय  राय  में  वृद्धि  हुई  है  परन्तु  क्या  उत्पादकों

 का  जीवन-स्तर उठ  सका  है  ?

 उत्पादन  के  जापानी  ढंग
 x

 प्राविधिक  ढंगों  के  कारण  कृषि  उत्पादन  में  ४२  लाख  टन  की  वृद्धि

 हुई  है  परन्तु  प्रभी तंक  प्रति  व्यक्ति  उपभोग के  लिये  q 8  ale  भोजन  मिल  सकता है  |  इससे  संतुष्ट

 नहीं  होना  चाहिये  ।

 कृषि  श्रमिकों  को  गत  दो  वर्षों  में  भाव  गिरने  के  कारण  लगभग  १,०००  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई

 है  ।  सरकार  को  भावों  के  उतार  चढ़ाव  पर  नियंत्रण  करना  चाहिये

 १६४८  में  कृषि  श्रमिकों  के  लिये  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  पारित  किया  गया  था  ज़ो  सभी
 राज्यों

 में  लागू  नहीं  किया  गया  कुछ  राज्यों  में  भाव  गिरने  के  कारण  मजूरी  घटा  दी  गई  है  |  उत्पादन  वृद्धि  से

 इन  लोगों  को  नहीं  हुमा  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  कौर  योजना  शझ्रायोग  के  प्रतिवेदन  से  यह  स्पष्ट  है  कि  किसानों के  लिये

 कुछ  नहीं  किया  गया  ।  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों
 को

 भूमि  नहीं
 दी

 गई  ae  ग्रामीण  प्रशासन  की  शिथिलता

 के  कारण  भूमि  सुधार  विधान  का  उद्देश्य  भ्रपेक्षित  रूप  में  पुरा  नहीं  हो  सका  ।  कुछ  राज्यों  में  बहुत  से

 किसानों ने  स्वेच्छापूर्वक  पट्टेदार छोड़  दी है  |  यह  वस्तुतः  स्वेच्छापूर्वक  नहीं  हुसना  ।  इसकी  जांच  करके

 पट्टेदार  लौटाने  की  कार्यवाही  करनी  चाहिये
 |

 सरकार  ने  स्वीकार  किया  है  कि  rEY%  2eUY F HT FT में  कुल  की  ५७  प्रतिशत  संख्या  को  पट्टेदार

 से
 बेदखल किया गया  है

 ।
 योजना  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  कहाँ  गया  है  कि  भूमि  सुधार  विधान  द्वारा

 प्रेत  सहायता  नहीं  दी  जा  सकी  ae  कि  बेदखली  बंद  होनी  चाहिये  sik  पिछले  दो  या  तीन  वर्षों  में  बेदखल

 हुए  किसानों  को  भूमि  लौटा  देनी  चाहिये
 ।

 सरकार  स्वयं
 aaa  कौर  महाराष्ट्र में

 बेदखली  कर  रही  मैंने  योजना  मंत्रालय  को  ऐसे  उदाहरण  लिखे  हैं  जिनमें  अन्न  उपायो
 ATI

 लग  के  लिये  दी  गई  भूमि  भी  वापस  ले  ली  गई  है
 ।  जब

 तक  सरकार  यह  न  कह  दे  कि
 ऐसी  बेदखलियां

 नहीं  की  जायेंगी  परिस्थितियां नहीं  बदल  सकतीं  |  इस  प्रश्न  पर  सरकार के  सद्भाव पर  आक्षेप  किया
 जा

 सकता है  ।  ६७  प्रतिशत  कृष्य  भूमि  से  बेदखली  की  जा  चुकी है  ।

 भ्र धिक तम भूमि  के  गरदन  को  लीजिये
 ।  हैदराबाद राज्य  का  विचार  है

 कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  काबू  जिला  में  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  लागू
 की

 जाये  परन्तु  साथ  ही  श्रवस्यक  को  भी  भूमि
 बांटना

 स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  इससे  तो  एक  एकड़  भूमि  भी  नहीं  मिल  सकेगी
 ।

 इस
 दद्दा

 में  कुल  कृषि  योग्य  बंजर  भूमि
 ५

 करोड़
 प्रौढ़  ८२

 लाख
 एकड़

 है  शर  मरुभूमि
 ६  करोड़

 श्र  ८१  लाख  एकड़  है  |  यदि  इस  सारी  भूमि  पर  कृषि
 की

 जाये  कौर  प्रति  एकड़
 २  रुपया

 भू-राजस्व भी

 लिया  जाय  तो  लगभग  २४  करोड़  रुपये  की  राशि  मिलेगी  ।  राष्ट्रीय  प्राय  और  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  के

 प्रदान  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  सरकार  को  इस  भूमि  में  कृषि  करवानी  चाहिये
 ।  सरकार ने  ये  भूमियां  नहीं

 दी  हैं  नही  कृषकों को  देने का  विधान '  बनाया

 मूल  रंगरेजी  में



 १४५  EXS  सामान्य  श्राय-व्ययक---सामान्य  चर्चा  १११७

 ग्रामीण  उधार  सर्वेक्षण  ने  बताया  है  कि  गत  दस  वर्षों  में  कृषि  सम्बन्धी  उधार  में  भ्रत्यधघिक  वद्ध

 हुई है  ।  जिसका  यह  अभिप्राय  है
 कि

 राष्ट्रीय  राय  की  वृद्धि  से  कृषि  श्रमिकों  को  कोई  लाभ  नहीं
 हुआ

 ।

 aif  मंत्रणा कार ने  बताया है  कि  औद्योगिक  उत्पादन  की  विधि  से  फैक्टरियों  में  रोजगार  के

 सम्बन्ध में  कुछ  सुधार  हुजरा  है  परन्तु  मध्यवर्ग  में  बेरोजगारी  अत्यधिक  बढ़  रही  है
 ।

 पश्चिम  बंगाल  में

 प्रत्येक  १००  व्यक्तियों  में  ४७  लोग  बेरोजगार  हैं  ।  योजना  आयोग  के  भ्रध्ययन  दल  ने  बताया  है  कि  1.0

 लाख  लोग  मैट्रिक से
 श्रमिक  पढ़े  हुये  सरकार  को  मध्यवर्ग  की  इस  समस्या  को  शीघ्र ति शी

 घन  सुलझाना

 चाहिये  ।  बेरोजगार  के  साथ-साथ  ही  छंटनी  का  भी  प्रदान है  ।  geuy FT में  नियंत्रण  हटाने  के  फलस्वरूप

 केन्द्रीय सरकार  WX  राज्य-सरकारों के  G Xooe  व्यक्तियों  की  छंटनी  की  थी  |  पता  नहीं  उनमें  से  कितनों

 को  नियुक्त  किया  गया  है  ।  गैर-सरकारी उद्योग  के  Yo,oo00  लोगों  को  भी  काम  से  हटाया

 गया  थी

 प्रतिरक्षा  स्थापनाओं  में  सामान्यरुप  से  श्र  नौ  बल  विमान  बल  के  राय-व्यस्क  में

 विधि  हुई  है  at  समझ  में  नहीं  भ्राता कि  कयों  १०,०००  प्रतिरक्षा  श्रमिकों  की  छंटनी  की  जा  रही  है  ।

 दामोदर घाटी  परियोजना  के  १८,०००  लोगों  की  भी  छंटनी  हो  रही  है  प्राय  उद्योगों  के

 बन्द  होने  के  कारण  भी  बेरोजगारी बढ़ी  है  ।  यदि  प्रतिरक्षा  उद्योग  के  फालतू  व्यक्तियों  को  भ्र सैनिक  सामान

 बनाने में  लगा  दिया  जाये  तो  उनकी  संख्या  आवश्यकता  से  अधिक  नहीं  |  जहां  खाद्य  र  दामोदर

 घाटी  योजना  के  तमंचा  रियों  का  सम्बन्ध  उन्हें  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अधीन  चाल  किये  जाने  वाले

 उद्योगों  में  लगा  दिया  जाना  चाहिये  ।

 ora  देखा  जाय  तो  श्रम  की  उत्पादन-क्षमता  कौर  लाभ  में  जितनी  वृद्धि  हुई  उतनी

 श्रमिकों  की  मजदूरी  में  नहीं  हुई  है  |  कोयला-खानों  के  उत्पादन  कौर  लाभ  शादी  के  आंकड़ों  से  ज्ञात  होता

 है  कि  उसके  मजदूरों  की  वास्तविक  मजूरी  में  कोई  भी  वृद्धि  नहीं  हुई  जबकि  औद्योगिक उत्पादन  में

 प्रतिशत  वृद्धि  होने  पर  मजदूरों  की  वास्तविक  ag  में  केवल  १४  प्रतिशत वृद्धि  हुई  है  ।

 एक  महत्वपूर्ण  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  बागान  अघिनियम  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम

 जेसे  अधिनियम  कार्यान्वित
 न

 किये  जाने  से  मजदूरों  को  हानि  उठानी  पड़ती  है  ।  जब  तक  इन्हे

 कार्यान्वित  नहीं  किया  तक  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  से  कोई  लाभ  नहीं,होता  |  बहुत  दिन  हुए  तभी

 हमने  मांग  की  थी  कि  प्रत्येक  उद्योग  में  एक  मजूरी  बोर्डे  बनाया  जाये  कौर  उस  बीच  जब  तक  कि  वह  जांच

 रे  मजूरी  में  २५  प्रतिशत  वृद्धि  कर  दी  जाये  किन्तु  वह  भी  अभी  तक  नहीं  किया  गया  है  ।

 मलवार  के  रबड़  के  बागानों
 भर

 नीलगिरि  में  भी  अभी  तक  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम ate

 बागान  अधिनियम  लागू  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 मध्यम  श्रेणी  के  लोगों  का  मूल  वेतन  ५०  रुपये से  लेकर  १००  रुपयें  प्रति  मास  को  छोड़कर  )

 है  ।  अरब  वे  लोग  इस  बात  के  लिये  भ्रान्दोलन  चला  रहे  हैं  कि  द्वितीय  ५ वतन  ora  की  नियुक्ति  की  जाये

 जो  शीघ्र  ही  इस  wet  पर  विचार  करे  ।

 मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  जाती  कि  सरकार  द्वारा  कहे  जाने  पर  भी  भारत  का  औद्योगिक वित्त

 निगम  सहायता  बड़े  सोथो  की  ही  करता  है  |  छोटे-छोटे  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  केवल  पंजी की  ही

 श्रावस्यकता  नहीं है  कार्य वहन  पूंजी की  आवश्यकता  होगी ।  वास्तव  में  वित्त  निगम  का

 हार  इस  सम्बन्ध  में  पक्षपातपूर्ण रहता  है  कौर  यही  कारण  है  कि  बहुत  से  छोटे  उद्योगों के  विकास
 के

 लिये  गुंजाइश  नहीं  रह  गई  है  ।

 अरब  मैं  उत्पादन  शुल्कों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  चाहूंगा  |  नारियल के  तेल  पर  उत्पादन  शुल्क

 लगाने  के  विराध  में  मेरे  पास  विभिन्न  वर्गों  के
 लोगों  के  GTC  आये  हैं  और  वास्तव  में

 बात  भी  ठीक

 लेकर  प  उ है  कि  यह  तेल  ऐसा  है  जिसे  साधारण  व्यक्ति से  NI  बड़े  स  बड़  व्यक्ति  भी  किसी न  किसी
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 [  श्री wo  के ०  गोपालन |

 रूप  में  प्रयोग करता  है  ।  इसका  देश  की  श्रमिक  अवस्था  पर  काफी  प्रभाव  पड़ता है  ।  यदि  कमी

 ही  पूरी  करनी  हो  तो  विमको  दियासलाई  तथा  अन्य
 बड़े-बड़े  एकाधिपत्यों पर  शुल्क  लगाना  चाहिये

 था  ।  मंगफली  कौर  कड़वा  तेल  fe  ऐसे  तेल  हैं  जिन  पर  शल्क  नहीं  लगाना  चाहिये
 |

 मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  मेरी  इस  बात  पर  उचित  ध्यान  पंजीयन  शुल्क

 बढ़ा  देने  का  भी  प्रतिरोध  किया  गया  है  ।  इससे  भी  जन-साधारण  पर  प्रभाव  लोक  हित

 की  दृष्टि  से  इसे  भी  हटा  देना  चाहिये  |

 राज्य-सरकारें भी  तो  जन-साधारण  पर  कर  लगाने  से  नहीं  चूकतीं  ।  मद्रास  are  पश्चिमी  बंगाल

 की  सरकारों  के  इस  वर्ष के  प्राय-व्ययन से  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाती  है  ।  अ्रघ्नत्यक्ष कर क्रा कर  क्या  भार  प्रत्यक्ष

 कर  से  अधिक  पड़ता  है  ।  प्रकार  केन्द्र  राज्य  सरकार  दोनों  के  करों  का  मिल  कर  जनता  पर  भार

 अ्रघिक हो  जाता  हैं  ।

 वास्तव  में  चाहिये  तो  यह  कि  पहले  सारे  उपलब्ध  साधनों  को  कार्य  में  लाया  जाये  शौर

 श्रमिकों  पर  अ्रधघिक  कर  लगाकर  गरीबों  का  भार  हलका  किया  जाये  ।  मेरा  तो  सुझाव  यह  हैं  कि

 मजदूरों की  मजूरी  २४  प्रतिशत बढ़ा  दी  जानी  चाहिये  a  वेतन  शभ्रायोग को  इस  सम्बन्ध  में  जांच

 करनी  चाहिये  |  छंटनी  एकदम  रोक  दी  जानी  चाहिये  ।  कृषकों  को  उनके  उत्पादन  का  उचित  मूल्य  दिया

 जाना  चाहिये  कौर  भूमि  जोतने  वाले  को  भूमि  मिलनी  चाहिये  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  का  यही  नारा

 होना  चाहिये ।  यदि  इस  प्रकार  कार्य  किया  गया तो  राय-व्यस्क  का  राष्ट्रीय  विकास  करने  का  उद्देश्य

 सफल हो  सकेगा  |

 श्री  श्रीमन्तारायण  वित्त  मंत्री  ने  प्रश्न  राय-व्यस्क  भाषण  में  भारत  सरकार  की

 aia  नीति  की  सामान्य  पष्ठ  कमी  बताई  atc  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  रूप  रेखा  का  भी

 उल्लेख  किया  ।  पिछले  पांच  वर्षों  में  जो  कुछ  हमने  किया  है  उस  पर  हम  गर्व  कर  सकते  हैं  जिसमें  से  खाद्य के

 सम्बन्ध में  लाखों  गांवों  में  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवाओं कौर  सामुदायिक  परियोजनाओं

 का  जाल  बिछाना  इरादी  उल्लेखनीय  हैं  ।  इनमें  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  सबसे  afta  महत्वपूर्ण

 दो  बातें  हैं  एक  तो  बेकारी  दूर  करना  कौर  दूसरी  अधिकाधिक  श्रमिक  समानता  प्राप्त  करना  |

 अब  हम  पहले  पहली  चीज  को  लेते  वित्त  मंत्री  कुछ  मास  कह  चुके  हैं  कि  वह
 इस  द्वितीय

 नये

 योजना
 में  १२०  करोड़  लोगों  को  काम  देंगे  किन्तु  बाद  में  उन्होंने  इस  संख्या में  कटौती  कर

 दी  ।

 खैर  जो  कुछ भी  हो  आगामी  योजना  में  १००  करोड़  लोग  कौर  जीविका  की  तलाश करने  के  लिये

 तैयार  हो  जायेंगे  जिसका  तात्पर्य  यह  होगा  फिर  भी  हमारी  दशा  ज्यों  की  त्यों  रहेगी  ।
 मैं  वित्त  मंत्री

 से  निवेदन  करूंगा
 कि

 वह  इस  लक्ष्य  से  ही  सन्तुष्ट  न
 हो  जायें  बल्कि  उन्हें  राय  के  और  अ्रधिव  उपाय

 तथा  अधिक  लोगों  को  दिलाने  के  साधन  ढूंढते  रहना  चाहिये  ।  नम्बर  चावल  कूटने

 तेल  पेरने  तथा  चमड़े राशि  के  व्यवसाय से  काफी  लोगों  को  काम  मिल  सकता है  ।  इन  कामों  की

 ait हमें  पुराने  दृष्टिकोण  से  नहीं  वरन  दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिये
 ।  यदि

 वास्तव  में
 इस

 दिशा  में  ठीक  प्रकार  से  कार्य  किया  जाय  तो  १५०  करोड़  लोगों  को  काम  मिल  सकता  है  '  ।

 यदि  हम  शीरानी  गल्प  बचतों  के  द्वारा  देश  की  सहायता करना  चाहते  हैं  तो
 करारोपण

 जांच  आयोग  की  सिफारिश  के  अनसार  oer  में  समानता  को  काफी  कम  किया  जा  सकता  है  ।

 जहां  तक  सरकारी  कर्मचारियों का  सम्बन्ध  मैं  एक  निश्चित  सुझाव  यह  देना  चाहूंगा कि  वह

 वेतन  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  वेतन  आयोग  नियुक्त  करे
 ।

 मेरा  यह
 भी  सुझाव है  कि

 केन्द्रीय
 सरकार  गौर  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  के

 वेतनों
 में  किसी

 प्रकार
 का  अन्तर  नहीं  होना

 मूल  wast  में
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 चाहिये  |  समाजवादी  ढांचे  का  श्रीगणेश  मेरी  समझ  से  तो  सरकार  से  ही  होना  चाहिये  ।  केवल  Car

 करके  ही  हम  लोगों  से  यह  कर  सकेंगे  कि  अपना  कार्य  करें  ।

 थिक  अ्रसमानता  को  दूर  करने  में  हमें  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  हमें  कोई

 ऐसा  कार्य  नहीं  करना  चाहिये  जिससे  किंचित्  मात्र  भी  ऐसी  धारणा बने  कि  ग्रामीणों  की  wear

 वासियों  को  अधिक  सुविधायें  दी  जा  रही  भूमि  सुधार  करने  की  दुष्टि  से  भूमि  की  अधिकतम  सीमा

 निर्धारित कर  दी  है  |  दूसरी  भूदान  आन्दोलन  भी  चल  रहा  है  |

 हमने  बीमें  का  राष्ट्रीयकरण  किया  है  ।  आगे  चल  कर  है  इस  क्षेत्र  में  और  भी  प्रगति  होगी  ।

 किन्तु  इस  बात  का  प्रयत्न  करना  अनिवार्य  है  कि  जिससे  नगर  कौर  गांव  के  लोगों  में  शी  धन  ही  झ्र समानता

 दूर  हो  सके  ।  वास्तव  में  यह  ठीक  है  जैसा  कि  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  हमें  केवल  आंकड़ों  से  ही  सन्तुष्ट

 नहीं  हो  जाना  चाहियें  ।  हम  चाहते  हैं  कि  अ्रगली  पंचवर्षीय  योजना  में  हमारी  राष्ट्रीय  में  २५  प्रतिशत

 वृद्धि  मैं  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा
 कि

 वह  करों  का  समायोजन  इस  प्रकार  करें  श्र  श्रमिक

 नीति  इस  प्रकार  बनायें  जिससे  निम्न  ara  वालों को  अधिक लाभ  हो  श्र  उनकी aa  में  वृद्धि

 हो  सक े।

 शिक्षा के  सम्बन्ध  में  मुझे यह  कहना है  कि  उसे  कोई  पूर्ववर्तिता नहीं  दी  जा  रही  जो

 है  ।  द्वितीय  योजना  में  शिक्षा के  लिये  केवल  ६७  प्रतिशत  राशि  नियत  की  गई  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता

 कि  देश  की  सम्पूर्ण  शिक्षा  पद्धति  को  ही  बदल  दिया  जाये  वरन्  प्रति  ढंग  की  दिक्षा  के  लिये

 और  लोगों  के  राष्ट्रीय  चरित्र  को  ऊचा  बनाने  के  लिये  यह  परमावश्यक है  कि  शिक्षा पर  अधिक  राशि

 व्यय की  जायें

 देश  के  राय-व्यस्क का  संसद  में  प्रस्तुत  किये  जाने  से  पूर्व  ही  प्रकट  हो  जाना  एक  बड़ी  गम्भीर

 बात है  ।  वास्तव  में  केवल  भ्रध्यादेश  अथवा  नियमों  भ्र नियमों  के  द्वारा  arg  चीज  को  नहीं  रोक

 सकते ।  हमें  तो  लोगों  का  नैतिक  जीवन  सुधारना  है  ।  हमें  दिक्षा  में  सुधार  करना  इसलिये

 भी  झ्रावस्यक  है  जिससे  भावी  पीढ़ी  हमारी  प्राचीन  परम्परा  को  कायम  रख  सके

 हम  भ्रध्यात्मवाद श्र  धर्म  इरादी  की  बढ़-चढ़  कर  बातें  करते  हैं  किन्तु  वास्तविकता यह  है

 कि  भौतिक  क्षेत्र  में  भी  हम  बहुत  गिर  गये  हैं  ।  इस  श्रमिक  योजना  पर  हमें  पहले  से  विचार

 करना  चाहिये  जिससे  हम  जीवन  के  सभी  क्षेत्रों
 में  चरागे

 खाने  वाली  पीढ़ी  के  सम्मुख  अरपना

 रख  सकें  ।

 जहां  तक  संसाधनों  का  सम्बन्ध  है  वित्त  मंत्री  ने  अल्प  बचतों  पर  ठीक  ही  जोर  दिया  है  |  वास्तव

 में  बात  भी  ठीक  है  कि  जब  तक  हमारे देश  के  लोग  इसमें भाग  नहीं  लेते  शर  विशेषकर कुछ  श्रमिक

 तब  तक  यह  योजना  सफल  नहीं  हो  सकती  |  हमें  लोगों  को  यह  बताना  होगा  कि  उनके  सहयोग  से  भ्रमण  बचतों

 का  देश  के  विकास में  उपयोग  किया  जा  सकता  है  |  एक  ऐसी  पद्धति  बनाई  जानी  चाहिये  जिससे

 जन  साधारण  के  उपयोग  के  लिये  गांवों  की  परियोजना  शादी  पर  अल्प  बचतों के  रूप  में  व्यय  करनें के

 लिये  कुछ  राशि  नियत  कर  दी  जाये  ।  जब  लोग  यह  जान  लेंगे  कि  इस  राशि  का  उयोग  उन्हीं  के  हित  में

 किया जा  रहा  है  तो  लोग  अधिक  चाव  से  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाणपत्र  शादी  खरीदेंगे  ।  इस  कारण  स्थानीय

 विकास  परिंयोजनाशओओं  को  प्रदेश  बचतों  के  द्वारा  चलाया  जा  सकेगा  ।

 वित्त  मंत्री  ने  मितोपभोग  पर  भी  ठीक  ही  जोर  दिया  है  ।  सारी  गणना  कर  लेने  पर  भी  लगभग

 Yoo
 करोड़  रुपये  की  राशि  की  व्यवस्था  नहीं  हो  सकी  है  ।  उन्होंने  अपने  प्राय-व्ययन  भाषण  में  बताया

 कि  उपभोग में  कमी  की  जानी  चाहिये ai  जब  तक  विनियोजन  कौर  बचत  की  दर ७  प्रतिशत से

 बढ़कर  १२  प्रतिशत  नहीं  हो  जाती  तब  तक  इस  राशि  की व्यवस्था नहीं  हो  सकेगी  ।  वास्तव में  इसकी

 भ्छ्  नई  दिल्ली  से  होनी  चाहिये  श्र  हो
 ।  संसद्  सदस्यों  का  इतना  अभिनन्दन  इरादी  नहीं  होना
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 [  श्री  श्रीमत्तारायण  |

 चाहिए  |  विदेशियों  का  उचित  सम्मान  होना  चाहिए  किन्तु  जाये  दिन  ये  जो  इतने  स्वागत  सारी  दिल्ली

 में  द्वि  करते  ये  नहीं  होने  चाहिये  |  सम्मेलनों  में  भी  कमी  की  जानी  चाहिए  |

 मद्य निषेध के  प्रश्न  को  ले  लीजिये  ।  मद्य निषेध  जांच  समिति के  सभापति.के  रूप  में  म  जहां  कहीं

 भी  गया  सभी  लोग  यही  कहने  लगे  कि  जब  तक  श्राप  दिल्ली  में  मद्य निषेध  नहीं  करतें  तब  तक  अन्य  किसी

 राज्य  में  किस  प्रकार  कर  सकते  हैं  |  इस  सबका  श्रीगणेश  नई  दिल्ली  से  ही  होना  चाहिए  |

 प्रशासन  के  बारे  में  भी  हमें  जनता  को  बताना  चाहिये  कि  वह  कुशल  है  प्रौढ़  राय-व्यस्क  के  प्रस्तुत

 किये  जाने  से  a  पता  लगने  इरादी  '  जैसी  चीजें  रोकने  के  लिये  भ्रौर  अधिक  कार्यवाही  करनी  चाहिये
 ।

 इन  सब  चीजों  के  विषय  में  वित्त  मंत्री  को  चाहिये  कि  जनता  में  विश्वास  उत्पन्न  करें  ।

 हमें  हर्ष  है  कि  सरकार  ने  बीमा  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  कार्यवाही की  है  किन्तु  इतना  ही  नहीं

 वरन  आधिक्य बचतों  से  गांवो  में  बीमा  के  लिये  सुविधायें  देने  की  व्यवस्था  की  जाये  क्योंकि  हमारे  यहां

 अरन्य  देशों  की  तुलना  में  यह  व्यवसाय  बहुत  पीछे  है
 |

 मेँ  एक  गलतफहमी  भी  दूर  कर  देना  चाहूंगा  कि  इस  अध्यादेश  के  बारे  में  हम  लोगों को  पहले  से

 कुछ  भी  जानकारी नहीं  थी  हम  उसके  लिये  वैसा  वातावरण  तैयार कर  रहे  थे  जब  कि

 कार  ने  इस  कार्य  को  शीघ्र  ही  प्रार्थी  अपने  हाथों  में  ले  लिया  |

 वास्तव  में  जनता  तब  तक  अधिक  कर  देने  के  लिये  तैयार  नहीं  होगी  जब  तक  कि  हम  उसे  इस  बात

 का  विश्वास  नहीं  करा  देते  कि  कर-अ्रपवंचन  को  समाप्त कर  दिया  है  ।  उन्हें  यह  भी  मनवाना  पड़ेगा  कि

 अमी र  से  बड़ी  सख्ती  से  कर  वसूल  किय  जा  रहे  हैं  ।  तभी  निम्न  वर्ग  के  लोगों  से  कर  वसूल  करना  उचित

 होगा  कौर  वे  प्रसन्नता  से  कर  देंगे  ऐसा  मेरा  विश्वास है  ।

 वित्त  मंत्री  की  इस  बात  से  में  सहमत  नहीं  कि  वह  केवल  अ्रांकड़ों  के  ATI  पर  ही  चलते  हैं  कोई

 बात  नहीं  मानते  |  जन-दावती  कया  है
 ?

 यंह  तो  दार्शनिक बात  ही  जिसका  उन्होंने  उल्लेख  किया  है
 ।

 वास्तव  में  लोगों  को  समझना  यह  चाहिये  कि  कार्य  वे  कर  रहे  हैं  कौर  सरकार  उनकी  सहायता  कर  रही  हैं  ।

 ऐसा  सोचना  तो  ठीक  हैं  किन्तु  इसके  विपरीत  धारणा  रखने  से  देश  में  जन-शक्ति  का  सही  भ्र थे  नहीं  लग

 जारहा  इस  कारण  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  हमें  शक्ति  का  विकेन्द्रीकरण  करना  होगा ॥

 उदाहरण  के  लिये  बह-प्रयोजनीय  सहकारी  समितियों  कौर  ग्राम  पंचायतों  को  शक्ति  देनी  चाहिये  ।

 भले
 ही  प्रारम्भ  में  इनसे  कुछ  गलतियां  हो  जायें  किन्तु  अन्ततोगत्वा देश  की  उन्नति

 तभी

 सम्भव है  ।

 में  वित्त  मंत्री
 की

 इस  बात  से  वास्तव  में  सन्तुष्ट  हूं  कि  उन्होंने  wad  भाषण  में  यह  कहा  कि  प्रति

 व्यक्ति  औसत  बढ़ाना  हमारा  उद्देश्य  नहीं  ९  हमें  तो  निम्न वर्ग  के  लोगों
 की

 राय  में  वृद्धि
 करके

 भावी  पीढ़ी  के  लिये  उन्नति  का  मार्ग  विस्तृत  करना  है  ।

 वास्तव  में  इस  योजना  में  गांधी  जी  के  सिद्धांत  को  दृष्टि  में  रहना  चाहिये
 ।

 वह  सिद्धांत  यह  है  कि

 निम्नतम व्यक्ति  को  यह  समझना  चाहिये  कि  सरकार  उसकी  शोर  सबसे  अधिक  ध्यान  दे  रही  है
 |

 दिल्ली

 तथा  अन्य  शहरों
 की

 गन्दी  बस्तियों  का  दृश्य  देखिये  ।  में  जानना  चाहूंगा  कि  इनको  दूर  करने  के  लिये

 कार
 ने

 द्वितीय  योजना
 में

 क्या  विशेष  उपाय  fae
 हैं  ।

 केवल  कुछ  लाख  रुपये
 की

 राशि  स्वीकृत  कर  देने
 से  ही

 यह  समस्या  हल  नहीं  हो  जाती
 |

 भंगियों  के  लिये
 हम

 क्या
 कर

 रहे  हैं
 ?  वास्तव  यें  यदि  देखा  जाय  तो

 सामुदायिक  परियोजनाश्रों
 के  द्वारा  भी  हम  उन्हीं  व्यक्तियों की  सहायता  कर  रहे  हैं

 जिनके  पास  कुछ

 भूमि  या

 छोटा-मोटा  मकान  है  किन्तु  उन  व्यक्तियों  के  लिये  हमने  योजना

 में

 क्या  व्यवस्था

 की
 है  जिनके

 पास  कुछ  भी
 नहीं  है

 *
 अन्तिम  योजना  में  इस  बात  का  स्पष्टीकरण

 भी
 होना  चाहिये

 था  कि  ऐसे
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 लोगों  की
 दशा  सुधारने  के  लिये  क्या  करने  जा  रही  है

 ?
 श्री  वह  aaa  गया

 है  जबकि  हम

 उन्हें  बताना  होगा  कि  उनका  क्या  स्थान  है  कौर  वे  क्या  होंगे  ।  मुझे  है  कि  वित्त
 मंत्री

 इस  पर  विस्तारपूर्वक  बतायेंगे  |  aa  में  यही  कहुंगा  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  ने  सफलता  प्राप्त  की  ह

 कौर  इसे  के  बल  पर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  को  लेकर  बढ़  रहे  हें  ।  हमें  ईमानदारी  से  काम

 करना  चाहिये  ।  हमें  देश  में  परिस्थितियां  उत्पन्न  करनी  चाहिए  जो  हमारे  लिये  सन्तोषजनक  होने

 के  साथ  हो  अरन्य  देशों  के  लिये  आदर्श  का  काम  करें  ।  पंचशील  का  सिद्धांत  अन्तर्राष्ट्रीय  राजनीति  में

 प्रशंसित gat  है  ।  इसी  प्रकार  अर्थिक  क्षेत्र  में  इस  गांधी-भूमि  को  ऐसा  रूप  दिया  जाये
 जो  दूसरों क

 लिये  आदर्श  हो  1
 हमें  नवीन  कार्य

 करना  जीवन
 के

 नैतिक  कौर
 सांस्कृतिक  मूल्यांकन

 नथा  मापदण्ड  निर्धारित  करना  चाहिए  ।

 वाद-विवाद  के  दौरान  में  दिक्षा  मंत्रालय  क शिक्षा  उपमंत्री  Fo  एल०  श्रीमाली )

 कार्य  के  सम्बन्ध में  कुछ  उठाये  गये  हैं
 ।  इन  श्रालोचनाओओं  का

 उत्तर  देने  में  में  सभा  का  कुछ
 समय

 लूंगा  ।

 पहली  बात  यह  कही  गई  थी  कि  दिक्षा  से  रोजगार  की  समस्या  हल  नहीं  हुई  है  तथा  परिणाम

 स्वरूप  विश्वविद्यालय  में  अ्रनशासनहीनता  का  प्रभाव  हो  गया  है  ।  बेकारी  की  समस्या  समस्या

 है
 ।

 सारी  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  इसी  समस्या के  हल  के  लिये  प्रयत्नशील है  ।  कोरी  शिक्षा
 से

 ही

 बेकारी  का  हल  नहीं  हो  सकता  है  ।  यह  सच  है  कि  शिक्षा  का  उत्तरदायित्व  ऐसे  व्यक्तियों  का  निर्माण  है

 जो
 उत्पादक  कार्य  कर  के  समाज  के  प्रति  उत्तरदायित्व  का  वहन  करें  ।  केवल  शिक्षा  यह  काम  नहीं

 कर

 सकती है  ।  शिक्षा  मंत्रालय  ने  शिक्षित  बेरोजगारों के  लियें  काम  cet  में  किसी  सीमा  तक  प्रयत्न

 किया है
 ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में

 ८०,०००
 ग्राम्य  अ्रध्यापक  कौर  ८,०००  सामाजिक  शिक्षा

 किताबों  को  नियोजित  करने  का  विचार  था  ।  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  समाचारों  से  यह  प्रकट  है  कि

 ७८,०००  अध्यापक  नियुक्त  कर  दिये  गये  हैं  कौर  ष  २,०००  अध्यापकों  को  चालू  वित्तीय  वर्ष

 की  समाप्ति  से  पुर्व  नियुक्त  करने  की  ora  है  ।  जैसा  मेंने  कहा  दिक्षित  बेरोजगारी  की  दिशा  में  यह

 भ्रत्यन्त
 सीमित  कायें  है  ।  जहां  तक  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  है  वह  लक्ष्य की  पूर्ति में  सफल

 हुमा  है
 |  हमने

 Peuy an Ad an के  प्रत  तक  १,  ooo
 सामाजिक  faret  कार्यकर्ता  भी  नियोजित  किये  हैं  at  मुझे  है

 कि  १९५६  केशरी
 तक  कौर  भी  बहुत  से  व्यक्ति  नियोजित  कर  लिये  जायेंगे  ।  अ्रभी मझे प्रतिवेदन मुझे  प्रतिवेदन

 प्राप्त नहीं  हुये  हूं

 विश्वविद्यालयों  में  विद्याथियों  की  भ्र नियंत्रित  भीड़  शिक्षा  क्षेत्र  की  सबसे  बड़ी  समस्या है  ।

 शिक्षित  बेरोजगारों
 के

 आंकड़े  मेरे  पास  नहीं  हैं  किन्तु  यह  अत्यन्त  गम्भीर  समस्या  है
 ।  ज्यों  ही

 शिक्षित  व्यक्तियों  को  काम  देते  हैं  विश्वविद्यालयों  से  बड़ी  संख्या  में  ak  विद्यार्थी  ar  जाते  हैं  जिनहें

 रोजगार नहीं  मिलता  |  यह  एक  स्थायी-सी  समस्या  है  जिसे  सरकार  को  हल  करना  है  |

 विश्वविद्यालयों में  विद्यार्थियों की  योजना रहित  भीड़  का  हमें  सामना  करना  है  ।  इन  पर

 विचार  करने के  लिये  कुछ  समय  पहले  सरकार ने  एक  समिति  की  नियुक्ति  की  थी  ।  समिति का  कार्य

 लोक  तेवरों  की  भरती
 के  लिये

 योग्यताओं  का  परीक्षण  करना  था  ।  समिति  इस  की  जांच
 कर

 रही  है  कि  लोक  सेवायों  की  भरती के  लिये  विश्वविद्यालय  की  डिग्री  किस  सीमा  तक  तथा  किन  स्तरों

 पर  आवश्यक  है  ।  यह  समिति  परीक्षा  के  उन  तरीकों की  भी  जांच  कर  रही है  जिनके  अधार  पर

 विद्यालय  की  डिग्री  के  भाव  में  उम्मीदवारों के  सापेक्ष  गुणों का  यथार्थ  मूल्यांकन  कर  सक
 |  आशा है

 कि  यह  समिति  ३१  art  तक  AAT  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगी  शर  सरकार  इस  प्रतिवेदन  पर  पूर्ण

 विचार
 करेगी

 ।

 ञ
 मूल  अंग्रेजी
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 श्री  गाडगिल  :
 कया  यह  अन्तिम  प्रतिवेदन  है  अथवा  किसी  भावी  घटना  का

 सन्देशवाहक है  ?

 Fo  एल०  श्रीमाली :  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जानें पर  सरकार  इस  प्रश्न  पर  विचार

 करेगी
 ।
 में  समझता  हूं  कि  शिक्षा  शर  सामाजिक  नियोजन  के  इन  मामलों  में  हम  किसी  प्रकार  के  भ्रान्ति

 निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंच  सकते  हैं
 ।

 ज्यों  ही  समस्यायें  जायेंगी  उन्हें  हल  किया  जायेगा
 ।

 श्रीमती  श्रम्मूस्वामीनाथन  क्या  सरकार  युवक  ay  के  लिये  किसी  ऐसी  शिक्षा

 पद्धति  पर  विचार  कर  रही  है  जिससे  कि  वे  सरकार  द्वारा  किये  जाने  वालें  कार्यों  के  लियें  उपयुक्त  सिद्ध

 हो  सकें  ।  समस्या  तो  यह  है  कि  बी०  ए०  एम०  ए०  पास  कर  लेने  पर  उन्हें  कोई  काम  नहीं

 मिलता है  ।

 के०  एल  श्रीमाली  :  इस  बात  की  में  बाद  में  चर्चा  करूंगा  ।

 एक  अन्य  बात  जो  आधुनिक दिक्षा  पद्धति के  बारे  में  कही गई  है  वह  है  दिक्षा  का  ट

 आ्रवश्यकताओओं के  १४  होना  ।  यह  भी  बताया  गया  है  कि  शिक्षा  की  सम्पूर्ण  पद्धति  का  पुनर्गठन

 होना  चाहिये  ।  व्यक्तिगत  रूप  से  में  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  सम्पूर्ण दिक्षा  पद्धति  में  इस  प्रकार

 परिवर्तन  किया  जाना  चाहिये  कि  वह  सामाजिक उद्देश्यों  की  पूति  कर  सकें  ।

 श्री  एम०  पी०  मिश्र  :  दो-तिहाई  area  कालेज  बन्द  कर  दीजिये  ।

 Fo  एल०  श्रीमाली
 :

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  सरकार  का  मुख्य  राष्ट्रीय  शिक्षा  की  योजना

 तैयार  करना  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुये  प्रसन्नता  है  कि  इस  समय  तक  हम  शिक्षा  की  राष्ट्रीय  योजना
 की

 सामान्य  रूपरेखा  बनाने  में  सफल  हुये  हैं  ।  दूसरा  कार्य  इस  योजना  की  क्रियान्विति है  ।  सर्वाधिकार वादी

 समाज  में  यह  कार्य  एक  रात्रि  में  किया  जा  सकता  है  ।  उस  भ्र वस् था  में  सम्पूर्ण  सामाजिक  ढांचा  तथा  समूची

 दिक्षा  पद्धति  को  बदलने  के  लिये  लोगों  को  आदेश  दिया  जा  सकता  था  ।  जर्मनी में  ऐसा  किया  गया

 सोवियत  रूस  में  ऐसा  किया  गया  है  किन्तु  जनतंत्रवादी  समाज  में  यह  कठिन  है  ।

 शिक्षा  के  मामले  में  हमें  राज्य  सरकारों  को  ही  नहीं  प्रत्युत  जनता  को
 भी

 साथ  में  ले  कर  चलना  है  ।

 उदाहरण  के  प्राथमिक  दिक्षा  की  बात  लीजिये  ।  भारत  सरकार  अ्रौर  दिक्षा  सम्बन्धी  केन्द्रीय

 as  ने  विभिन्न  समितियों  ak  बैठकों  में  यह  निर्णय  किया  है  कि  बुनियादी  शिक्षा  राष्ट्रीय

 प्रारूप  का  प्रतीक  होगी  ।  किन्तु  केन्द्रीय  परामर्शदाता  बोर्ड  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्णय  मात्र  से  अधिक

 सफलता  नहीं  मिलेगी  ।

 सदन  को  मालूम  है  शिक्षा  राज्य  का  विषय  है  तथा  लोगों  द्वारा  इस  पद्धति  को  अपनाने  के  लिये

 सरकारों से  अत्यन्त  मनुहार  भ्र  निश्चय  की  आवश्यकता  है  ।  इसका  श्री  यह  है  कि  हम  नवीन

 प्रणाली  की  उपयोगिता  कौर  भ्रच्छाई  का  विश्वास  दिलाने  के  लिये  राज्य  सरकारों  से  शभ्रनुरोध  करें  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  सामने  यही  समस्या  है  ।  राज्य  सरकारें  बहुधा  इस  समस्या  के  प्रति  उदासीन  हैं
 ।

 प्राय
 वें  प्रचलित  पद्धति  में  परिवर्तन  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  होती  हैं  ।  हम  राज्य  सरकारों  को  निरकुंश  रूप

 में  यह  ares  नहीं  दे  सकते  कि  वे  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  प्रणाली  को  प्राधिकृत  करें
 ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  शिक्षा  के  केन्द्रीय  मंत्रणा  बोर्ड  में  सभी  राज्यों  के  दिक्षा

 मंत्री  सदस्य  हैं
 ।

 कौर  जब  बोर्ड  ने  कोई  निर्णय  कर  लिया  है  तो  राज्यों  के  शिक्षा
 मंत्रियों  द्वारा  उसे

 न

 मानने का  कोई  प्रशन  नहीं  है  ।

 Fo  एल०  श्रीमाली
 :

 केन्द्रीय  सरकार  के  सामने  यह  समस्या  है
 |
 शिक्षा के  केन्द्रीय

 मंत्रणा  बोर्डे
 में  सभी  शिक्षा  मंत्रियों  का

 प्रतिनिधित्व
 gt  लोड  द्वारा

 निर्णय  कर  ta  पर  भी  राज्य

 +मूल  अंग्रेजी  में
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 सरकारें  इस  कार्यक्रम  के  भ्रनसार  काम  नहीं  कर  पाती  हें  ।  इसके  कारण  हैं  ।  में  राज्य  सरकारों  की

 निन्दा  नहीं  कर  परिस्थितिवश  कुछ  स्वाभाविक  कठिनाइयां  हैं  ।  उदासीनता  प्रौढे  वित्तीय  कारण

 भी  इसके  लियें  भ्रांदिक  रूप  से  उत्तरदायी हैं  ।

 श्री  ato  जी०  देशपांडे  )  व्यावहारिक निर्णय  किये  जाते  हैं  |

 Fo  एल०  श्रीमाली :  उदाहरण के  लियें  सामान्य  स्कूलों  को  बुनियादी  स्कूलों  में

 अतीत  करने  का  प्रदान  लीजिये
 ।

 इसके  लिये  बहुसंख्यक  योग्य  भ्रध्यापकों  की  आवश्यकता  है  ।

 श्री  डी०
 सी०  दार्मा  :

 मंत्री  महोदय  राज्य-सरकारों पर  लगा  रहे  हैं

 जबकि  यहां  उनकी  से  उत्तर  देने  के  लिये  कोई  नहीं  है  ।

 Fo  श्रीमाली  :  में  उनके  विरुद्ध  कुछ  नहीं  कह  रहा  हं  ।  में  सभा  के  समक्ष  कवल
 उन

 कठिनाइयों  को  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  जिनका  शिक्षा  की  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  प्रणाली  के  पुननिर्माण  के  सिलसिले  में

 सरकार  को  सामना  करना  पड़ता  है  ।  जब  तक  दिक्षा  राज्य  का  विषय  है  जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  को

 अधिक  शक्तियां  नहीं  मिलती  हें  ax  संविधान  में  परिवर्तन  नहीं  किया  राज्य-सरकारों  को

 आदेश  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  मनुहार एवं  युवती से  काम

 लेना  पड़ेगा  ।

 राज्य-सरकारों  के  अतिरिक्त  हमें  जनता  को  भी  इस  बात  का  विश्वास  दिलाना  है  कि  नवीन

 प्रणाली  उपयोगी  श्र  लाभप्रद  है  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  wafer  a  दिक्षा  मंत्रालय  ने  राज्य-सरकारों  की  सहायता  से  अनक

 मूल  योजनायें  प्रारम्भ  कीं  ।  हमारा  उद्देश्य  था  कि  दिक्षा  सम्बन्धी  विकास  गहन  रूप  धारण  कर  सके

 मुझे  यह  कहने  में  प्रसन्नता  है  कि  इन  कठिनाइयों  के  होते  हुये  भी  हमने  कुछ  मूल  योजनाओं
 की

 स्थापना  की

 है  जहां  बुनियादी  दिक्षा  में  प्रयोग  किये  जा  रहे  हैं  ।  भ्रध्यापकों  की  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  विमान  संस्थानों

 को  हम  बुनियादी  शिक्षकों  के  प्रशिक्षण  संस्थाओं  में  परिवर्तित  कर  रहे  हैं  ।  राज्य-सरकारों  की  सहायता
 से

 हम  नवीन  बुनियादी  प्रशिक्षण  संस्थायें  area  कर  रहे  हैं  |  विभिन्न  प्राथमिक  पाठशालाश्ों  में  शिल्पकारी

 की  शिक्षा  आरम्भ  की  गई  है  ।  शिल्प-झ्रध्यापकों को  प्रशिक्षित  किया  जा  रहा  है  तथा  बुनियादी  दिक्षा
 से

 सम्बन्धित  साहित्य  के  निर्माण  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  यह  सच  है  कि  समस्या  की  विशालता  को  देखते

 हुये  यह  प्रयत्न  अत्यन्त  साधारण  किन्तु  उचित  समय  पर  इनके  परिणाम  दृष्टिगोचर  होंगे
 ।

 माध्यमिक  दिक्षा  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  एक  Bray  frase  किया  था  ।  आयोग  ने  ae  में

 अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  तभी  से  हम  इसकी  सिफारिशें  क्रियान्वित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 जुलाई  में  नया  सत्र  प्रारम्भ  होने  पर  सम्पूर्ण  देश  में  बहु  सूत्री  पाठशालाओं  के  जाल  बिछ  जाने  की

 है  ।  राज्य-सरकारों  के  सहयोग  दिक्षा  में  सुधार  करने  का  यह  एक  प्रौर  उदाहरण  है  ।  माननीय  सदस्यों  ने

 माध्यमिक  दिक्षा  में  जिन  त्रुटियों  की  are  संकेत  किया  वह  पाठयक्रम  का  अत्यन्त  बौद्धिक  उनमें

 विविधता  का  sara  एवं  विद्यार्थियों  द्वारा  बौद्धिक  पाठ्यक्रमों  को  अधिक  अपनाना है  ।  माध्यमिक  शिक्षा

 की  इन  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिये  माध्ममिक  दिक्षा  ara  ने  बहु  सूत्री  स्कूलों
 की

 स्थापना
 की  सिफारिश

 की
 थी  |  हमने  सारे  देश  में  ४२४५  स्कूलों  के  परिवर्तन  की  मंजूरी  दे  दी  है  ।  यद्यपि  समस्या  को  देखते  हुये

 यह  संख्या  छोटी  है  किन्तु  योजना  की  प्रगति  के  साथ-साथ  देश  में  इन  स्कूलों  का  जाल  HA  जायगा  |  इन

 स्कूलों  की  स्थापना  के  गरचा  विद्यार्थियों  की  विश्वविद्यालय में  भरती  होने  की  प्रवृति  कम  हो

 जायेगी
 ।

 तराशा  है
 कि  बहुसूत्री  स्कूलों  में  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  पश्चात  विद्याथियों  को  विभिन्न  व्यवसायों

 के  विकेन्द्रित  क्षेत्रों  में  काम  मिल  जायेगा  तथा  वह  विश्वविद्यालयों  की  site  नहीं  दौड़ेंगे
 ।  यह  शिक्षा  के

 _  मैन  में
 महत त्वचा  सुधार है

 ।  हम.इसके  लाभ
 की  अनुभूति  वर्तमान  में  नहीं  कर  सकते  हैं  लेकिन  इसके  परिणाम

 faa  \ =  में
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 [  डा०  Fo  एल०  श्रीमाली |

 mad  दूरगामी  हैं  ।  यदि  बहुमुखी  सकल  सफल  हुये--श्रोत  यदि  उनका  सफल  संचालन  किया  गया  तो

 हमें  wag  सफलता  मिलेगी--तो  शिक्षित  बेरोजगारी  बड़ी  सीमा  तक  टूर  हो  जायेगी ।  यद्यपि  हमें

 बेरोजगारी की  समस्या  की  कौर  व्यापक  एवं  उन्नत  दृष्टि  से  विचार करना  पड़ेगा  ।  कोरी  दिक्षा  से

 समस्या
 हल  नहीं हो  सकती है  किन्तु  इन  बहुमुखी  स्कूलों  में  हम  ऐसे  विद्यार्थियों  का  निर्माण  करेंगे

 जो

 माध्यमिक  शिक्षा  के  स्तर  पर  काम  दढ  सकेंगे  ।

 माध्यमिक  दिक्षा  के  सम्बन्ध  में  हम  अध्यापन  में  स्कूल  के  पुस्तकालयों की  उन्नति
 तथा

 मिडिल  स्कूलों  में  शिल्पकारी  प्रारम्भ कर  रहे  हैं  ।  wea  विभिन्न  प्रकार  की  योजनायें  हैं  जिनके  द्वारा

 हमें  ara  है  कि  सैकण्डरी  स्कूलों  में  सुधार  होगा  ।  मैं  देश  की  वर्तमान  दिक्षा  प्रणाली का  बचाव  नहीं

 मैं  तो  सभा  को  केवल  यह  सूचित  कर  रहा  हूं
 कि

 दिक्षा  प्रणाली  के  पुर्ननिर्माण  के  लिये  शिक्षा

 मंत्रालय  क्या  कुछ  कह  रहा  जो  Meare  कठिन  कार्ये  है  भ्र  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  भी  |

 विश्वविद्यालय  शिक्षा  के  सम्बन्ध  हमें  विश्वविद्यालय  श्रमदान  झ्रायोग  विधेयक  पुरःस्थापित

 करने  में  बहुत  alan  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  ।  यदि  माननीय  सदस्य  विधेयक  के  पूर्ण  इतिहास

 को  स्मरण  करें  तो  उन्हें  मालम  होगा  कि  स्वयं  आयोग  की  स्थापना  के  प्रति  विभिन्न  लोगों  ने  बड़ा  विरोध

 किया  था  ।  विश्वविद्यालय  अनुभव  करते  कि  उनकी  स्वतन्त्रता  कौर  स्वायत्तशासिता का  अतिक्रमण

 किया जा  रहा  राज्य-सरकारें  न्रनभव  करती  थीं  वह  उनका  क्षेत्र  है  श्र  केन्द्रीय  सरकार  को  बीच

 में  नहीं  पड़ना  चाहिये  ।  किन्तु  अनुनय  कौर  समझौते  के  wa  हम  विधेयक  को  पारित  करवाने  में

 सफल  हो  गये  हैं  कौर  विइ  वविद्यालय  प्रदान  जो  पहले  से  काम  कर  रहा  पुनर्रचना

 की  जायेगी  |  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  wa  विश्वविद्यालय  दिक्षा  की  पुर्न व्यवस्था  पर  विचार  करेंगा  ।

 suite
 को

 निधियां  दी  जा  रही
 हैं

 पर  मुझे  आशा  है  कि  आयोग  द्वारा  दी
 जाने

 वाली

 वित्तीय  सहायता  के  अपनी  स्थिति  को  सुधारने  में  सफल  कालेजों को  लाभ  पहुंचाने

 के  बारे  में  यह  बात  है  कि  धीरे-धीरे  उन  को  भी  लाभ  पहुंचेगा  ।

 [  पण्डित  ठाक्रदास  भागने  पीठासीन  हुये  |

 हम  समस्त  शिक्षा  सम्बन्धी  समस्या  को  एक  ही  समय  हल  नहीं  कर  सकते  |  यदि  योजना  आयोग
 क  स  स

 समस्त  पंचवर्षीय  योजना  कालावधि के  लिये  हमें  १,०००  करोड़  रुपये  देने  की  हमारी  मूल  प्रस्थापना को

 स्वीकार कर  तो  हम  गेंदा  की  शिक्षा  सम्बन्धी  समस्या  को  हल  कर  सकते थे  ।  किन्तु  हमारे  संसाधन

 सीमित  हमें  उपलब्ध  साधनों  के  प्रसाद  कार्य  करना  है  ।  जो  सीमित  साधन  हमारे  पास  उनके

 द्वारा  हम  ये  सुधार  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  |

 गयी  एस०  डी०  जोशी  क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  कालेजों को  कुछ  विशेष

 सहायता दी  जा  रही  है  ?

 Fo  एल०  शिक्षा  मंत्रालय  इस  समस्या को  हल  करने में  लगा  हुआ है
 ।  अभी

 हाल  ही  में  हमने  ग्रामीण  उच्च  शिक्षा  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।  उस  समिति  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 उच्च  दिक्षा  के  विकास  के  बारे  में  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  ।  वास्तव  में  एक  राष्ट्रीय  परिषद्  बनाई  जा  रही

 है  है  प्रकट  के  पहले  सप्ताह  में  इसकी  बैठक  होगी  ae  समिति  ग्रामीण-क्षेत्रों की  उच्च  शिक्षा

 देने  वाली  संस्थाओं  को  कुछ  वित्तीय  सहायता  देगी  |

 लका सन् दरस  )  :  गांवों  में  एक  अध्यापकों के  स्कूलों  का  कार्य  कैसा  है  ?

 कण  एल०  श्रीमाली  ee

 कहाँ

 शिक्षा

 पम्बन्ध॑ वि नः  age  at  eee

 |

 शलीक सरकार  के  लिये  सब
 समस्याओं  का  एकदम  निबटारा

 करना  संभव  नहीं है  इस  बात का

 waist  में
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 व्यापक  चित्र  उपस्थित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूं  कि  देश  भर  में  किये  जाने  वाल  प्रयत्नों का  समन्वय

 करने  का  किस  प्रकार  प्रयत्त  किया  जा  रहा  है  ।

 इसकी  बड़ी  भ्रालोचना  की  गई  है  कि  हिन्दी  के  प्रचार  विस्तार  के  बारे  में  प्रतीक  प्रगति  नहीं

 की  गई  है  ।  किये  गये  प्रयत्न  पर्याप्त  दिखाई  देते  हैं  ।  इसके  बारे  मंत्रालय  ने  शिल्प

 और  प्रशासन  सम्बन्धी  शब्दावली  तैयार  की  जो  हमारी  राष्ट्रीय  आ्रावश्यकता  को  पुरा  कौर  यह

 काम  जारी  है  ।  मुझे  wren  है  कि  PEO  हम  इस  काम  का  अधिक  पूरा  कर  सकेंगे  |  विभिन्न

 हिन्दी  संस्थापकों  को  विभिन्न  प्रकार  के  शब्दकोश  अर्थात  हिन्दी  से  हिन्दी  शब्द  संक्षिप्त  areas

 शब्दकोश  के  नमूने  पर  +  अंग्रेजी--हिन्दी  उर्दू-हिन्दी  शौर  बहुभाषीय

 शब्दकोश  तैयार  करने  के  लिये  आधिक  सहायता  दी  गई  है  ।  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  विभिन्न  विषयों  में

 कच्छ  हिन्दी  साहित्य  के  विकास  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  हिन्दी  को  उत्तम  पुस्तकों  के  लेखकों  को

 वर्ष  पारितोषिक  भी  दिये जा  रहे  wea  मंत्रालयों के  समान  शिक्षा  मंत्रालय भी  भ्र पना  प्रतिवेदन

 हिन्दी  में  प्रकाशित  कर  रहा  है  ।  यदि  यह  प्रतिवेदन  उपलब्ध  नहीं  तो  मैं  समझता हूं  कि  यह  उपलब्ध

 हो  जायगा  |  अखिल  भारतीय  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  श्र  दक्षिण  भारत  हिन्दी  प्रचार  को

 अहित्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  हिन्दी  का  प्रचार  करने  के  लिये  अनुदान  दिये  गये  हैं  ।  दिल्ली  में  हिन्दी न  जानने

 वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों को  हिन्दी  पढ़ाने  के  लिये  हिन्दी  स्कूल  आरम्भ  किये  गये  हैं
 ।

 दिक्षा  मंत्रालय  ने  यह  कार्य  किया  है  ।  इस  मामले  में  हमें  राज्य-सरकारों का  सहयोग  लेकर

 काम  करना  होगा
 ।  हिन्दी के  प्रचार  का

 उत्तरदायित्व
 केन्द्रीय  सरकार का  है  किन्तु यह  काम  बड़ा

 नर्म  हैं  श्र  हमें  राज्य-सरकारों  का  पूर्ण  सहयोग  प्राप्त  करना  होगा  |

 कुछ  समय  पुर्व  शिक्षा  मंत्रालय  ने  निर्णय  किया  था  कि  जहां  तक  हिन्दी  प्रचार  का  सम्बन्ध सब

 काम  स्वयं  राज्य-सरकारों के  द्वारा  किया  जाना  चाहिये  ।  योजनायें  मंगवाई  गई  थीं  कौर  कार्यक्रम

 किये  गये  थे  ।  किन्तु  बात  यह  है  कि  राज्य-सरकारों  को  जो  धन  दिया  गया  वे  उस  धन  का  उपयोग

 नहीं  कर  सकीं  |  हम  करते  हैं  कि  १९६६०  र्म  क् प्रंग्रेजी  के  साथ-साथ  हिन्दी  को  भी  प्रयास कार्य

 के  प्रयोग में  ला  सकेंगे ताकि  हम  ४  वर्ष  तक  प्रयास  की  भाषा  के  रूप  में  हिन्दी  के  विकास  को  देख  सकें  |

 सभा  को  हिन्दी  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रम  पहले  ही  विदित  है  कौर  हम  उस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने

 के  लिये  अरपना  भरसक  प्रयत्त  कर  रहे  हैं  ।

 छात्रवृत्तियों  के  बारे  में  यह  बात  उठाई  गई  थी  कि  अनुसूचित  ate  श्रादिम  जातियों  को

 छात्रवृत्तियां  देने  के  लिये  afer  धन  की  व्यवस्था  की  जानी  ताकि  प्रत्येक  अभ्यर्थी  को  कुछ

 सहायता  प्राप्त  हो  सके  ।  इसके  बारे  मैं  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  छात्रवृत्तियों  का  उपबन्ध  ३  लाख

 रुपये  प्रतिवर्ष  से  १५०  लाख  रुपये  अर्थात  ५०  गुना हो
 गया  है  कौर  यह  सभा  इसे  पर्याप्त  समझेगा  |

 हम  सब  को  प्रसन्नता  है  कि  भारत  सरकार  ने  छात्रवृत्तियों  की  जो  योजना  श्रीरंगम  की  थी  वह  बड़ी  सफल

 रही  geyy—-Y¥e Ff में  १३०  लाख  रुपये  का  उपबन्ध  किया  गया  था  जो  मंत्रालय  में  कराने  वाले

 पत्रों  की  भारी  संख्या  होने  के  लिये  बढ़ाकर  १४५०  लाख  रुपये  कर  दिया  गया  था  |  दूसरे  निर्धन  विद्यार्थियों

 को  छात्रवृत्तियां  देने  से  सम्बन्धित  योजना  विचाराधीन  है  कौर  हम  छात्रवृत्तियों  का  विस्तार  बढ़ाना
 ह

 हत  है  ।

 श्रीमती  इल  पाल चौधरी  :  जो  शरणार्थी  भ्रनुसूचित  जातियों  से  सम्बन्ध  नहीं

 उनके  लिये  कौन  सा  धन  बचेंगा  ।

 Fo  एल०  उसकी  दूसरी  योजना  है  ।  इस  समय  मैं  भ्रनुसुचित  alk

 attaq  जातियों  तथा  दूसरे  पिछड़े  वर्गों  को  दियें  जाने  वाली  छात्रवृत्तियों  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं
 ं

 मूल  wast  में



 ११२६  सामान्य  १५  १९५६

 [  डा०  Fo  एल०  श्रीमाली |

 geyy—VE F में  १३०  लाख  रुपये  का  उपबन्ध  किया  गया  था  जिसे  बढ़ा  कर  १४५०  लाख  रुपये  कर

 दिया  गया  क्योंकि  PERE-KY  में  छात्रवृत्तियों  के  लिये  बहुत  अ्रधिक  प्रार्थना  पत्र  भराये  थे  और  हमने

 PEYN—NE HAY H ATT TT Fa के  व्यय  के  आधार  पर  इसे  बढ़ाकर  १४५०  लाख  रुपये  कर  दिया  मैं  माननीय  सदस्यों

 को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  यदि  प्रार्थनापत्रों  की  संख्या  बढ़  तो  हम  वर्ष  के  भ्रमर  इस  काम के

 लिये  प्रतीक  धन  की  व्यवस्था  करनें  का  प्रयत्न  करेंगे  |

 दूसरी  पंचवर्षीय योजना  में  इस  योजना  के  विस्तार करने  का  विचार है  ।  PEXK—-KY  में  ६,७००

 अधिक  छात्रवृत्तियों  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  वर्ष  में  कुल  मिला  कर  ३७,०००  छात्रवृत्तियों के  उपबन्ध

 का  कौर  बाद  वालें  PEYW—US  के  लिये  ११,८००  अधिक  कुल  मिलाकर  ¥X,Goo

 का  उपबन्ध  करने  का  विचार  है  ।  इस  बढ़ती  हुई  दर  से  RE GO-| f  में  छात्रवृत्तियों की  संख्या  ५२,०००

 होगी  ।  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  अनुसूचित  जातियों  कौर  झ्रादिम  जातियों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  प्रत्येक  योग्य

 विद्यार्थी  को  छात्रवृत्तियां  दी  गई  हैं  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  किसी  भी  योग्य  विद्यार्थी को  छात्रवृत्ति  न  मिली

 हो  |  पिछड़े  वर्गों  के  प्रत्येक  विद्यार्थी  को  छात्रवृत्ति  देना  सम्भव  नहीं  क्योंकि  छात्रवृत्तियों

 के  लिये  बहुत  alee  प्रार्थना  पत्र  पराये  थे
 ।

 किन्तु  हमने  उन  सब  विद्यार्थियों  को  छात्रवृत्तियां  दी  हैं  जिन्होंने

 प्रथम  श्रेणी  में  परीक्षा  पास  की  थी  दूसरे  पिछड़े  वर्गों  के  कुछ  अन्य  चुने  हुए  विद्यार्थियों  को  छात्रवृत्तियां

 दी  गई  हैं  ।  मैं  प्रतिशत  के  ७५  इस  समय  बताने  में  हूं  ।

 हिल  स्टेशनों  पर  सम्मेलन  रखने  की  बात  कही  गई  है  |  यह  कहा  गया  है  कि  इस  पर  बहुत  alfa

 व्यय  होता  इसलिये  इसे  रोकना  चाहिये  ।  इसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  चालू वर्ष  में  उप-कुलपतियों

 का  एक  सामान्य  शिक्षा  पाठ्यक्रम  बनाने  के  बारे  में  श्रीनगर  में  था  |  क्योंकि  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  की  भी  वहीं  बैठक  हो  रही  इसलिये  इस  मंत्रालय  ने  उप-कुलपतियों की  उपस्थिति

 का  लाभ  उठाया  कौर  श्रीनगर  में  उप-कुलपतियों  का  सम्मेलन  बुलाया
 ।
 मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  श्रीनगर

 में
 यह  सम्मेलन  काश्मीर  घाटी  की

 प्रथ
 व्यवस्था  को  मजबूत  बनाने  की  भारत  सरकार

 की

 नीति  के  अ्रनुसार था  ।

 हिल  स्टेशनों  पर  हैड  मास्टरों  भ्रध्यापकों  की  कई  गोष्ठियां  रखी  गई  हैं  ।  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है

 कि  सभा  को  इन  हैड  मास्टरों  पर  अध्यापकों  को  हिल  स्टेशनों  के  मनोरंजन  का  कुछ  थोड़ा  भ्र वसर  देने  में

 कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  जैसा  कि  मैंने  हैड  मास्टरों  कौर  प्राध्यापकों  की  इस  गोष्ठी  का  बड़ा  उद्देश्य

 उन्हें  अघ्ययन  कौर
 चर्चा

 करने  का  देना  दौर  साथ  ही  कुछ  मनोरंजन  का  भी  अवसर  देना
 था  ॥

 यदि  ये  गोष्ठियां  प्राकृतिक  भर  सुन्दर  स्थानों  पर  की  तो  मनोरंजन  का  भी  कुछ  अवसर  मिलता  है
 ।

 मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  हमने  जो  धन  खर्च  किया  है  उसका  उचित  उपयोग  हुमा  है  ।  हम  सदा  यह  कहते  हैं

 कि  इन  भ्रध्यापकों  का  स्तर  ऊंचा  उठाया  जाना  चाहिये  ।  यह  एक  तरीका  है  जिसके  द्वारा  हैड  मास्टरों

 अध्यापकों को मनोरंजन का श्रवसर को  मनोरंजन  का  दिया जा  सकता  है  |

 यह  बात  कही  गई  थी  कि  हमें  केवल  उन  राशियों  के  लिये  बजट  में  उपबन्ध  करना  चाहिए  जितनी

 खर्च  करने  की  हमारी  क्षमता  है  ate  शिक्षा  मंत्रालय के  बजट  की  यह  स्थिति  है  कि  बहुत  से  धन  का

 उपयोग नहीं  किया  गया  है
 ।

 यह  सच  है  कि  शिक्षा  मंत्रालय  को  कुछ  राशियां  वापिस  देनी  पड़ती  हैं
 ।

 किन्तु

 मुख्य  कारण  यह  था
 कि

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  कुछ
 धन

 का  उपयोग  नहीं  किया  था
 ।

 इसमें  भी

 हमें  शासनतंत्र  शौर  अपनाये  गये  मार्ग  का  विचार  करना  पड़ता  है  ।  सरकार  ने  कुछ  धन  विश्वविद्यालय

 अ्रतुदान  ग्रा योग
 को

 हस्तान्तरित  किया  कौर  विश्वविद्यालय  शझ्रनुदान  आयोग  विभिन्न  विश्वविद्यालयों के

 लिये  धन  का  झ्रावंटन  करता  है
 ।  कई  बार  विश्वविद्यालय  इन  रा दियो  का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  कर

 वें  अपनी  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  में  तैयार  नहीं  कर  इसलिये  उन्हें  कुछ  धन  वापिस देना

 पड़ता है  ।



 १४५  १९४५६  सामान्य  भ्राय-व्ययक--सामान्य  चर्चा  ११२७

 राज्य  सरकारों  द्वारा  वापिस  किये  गये  धन  के  बारे  मैं  मानता  हं  कि  योजना  में  कुछ  त्रुटि  रह  गई

 थी  ।  केन्द्रीय  योजनाओं  श्र  दिक्षा  मंत्रालय  की  योजनाओं  के  बीच  उचित  समन्वय  नहीं  था  ।  इस

 जब  शिक्षा  मंत्रालय की  राज्य-सरकारों  को  भेजी  गई  तो  इन  योजनाओं  का  लाभ  उठाने

 के  लिये  उनके  पास  पर्याप्त  धन  नहीं  था  ।  शिक्षा  मंत्रालय  ने  जो  भी  भ्रनुदान  दिये  वे  इस  आधार

 पर  कि  वे  भी  अपनी  ate  से  राशियां  लगायें  कौर  क्योंकि  राज्य-सरकारों  के  पास  उतना  धन  नहीं

 इसलिये  वे  इन  अ्रनुदानों  का  उपयोग  करने  में  असमथ  रहीं
 ।

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  कठिनाई
 को

 दूर कर  दिया  गया है  मुझे  विश्वास  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  शहरों  राज्य-सरकारों  के  बीच  अधिक

 समन्वय  होगा  |

 एक  माननीय  सदस्य  ने  दिक्षा  मंत्रालय  के  सचिव  के  त्यागपत्र  का  उठाया  है  ।  सरकार  के

 प्रत्येक  कर्मचारी को  त्यागपत्र  देकर  संसद्  का  निर्वाचन  लड़ने  का  अधिकार  है  ।  श्री  कबीर  ने  अपनी  इच्छा

 से  त्यागपत्र  दिया  उसे  किसी  ने  भी  त्यागपत्र  देकर  dag  का  निर्वाचन  लड़ने  के  लिये  नहीं  कहा  ।  यह

 नागरिकों की  स्वतन्त्रता  का  प्रदान है  कौर  मैं  समझता  हुं  कि  श्री  कबीर  को  शीरानी  स्वतन्त्रता  का  उपयोग

 करने  का  अ्रधिकार है

 श्री बी०  एस०  कमाती  :
 श्री  रामचन्द्र  शेट्टी  ने  बताया  है  कि  श्री  कबीर

 को
 श्रीनिवासन

 दिया  गया  है  कि  संसद्  सदस्य  बनने  पर  उन्हें  मंत्री  बनाया  जायगा  ।  ऐसी  श्रीनिवासन  देना  बुरी बात  है

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री
 :  सिक्का का  कोई  भी  सदस्य  मंत्री  बन  सकता  है  ।

 के०  एल०  श्रीमाली :  मैंने  संक्षेप  में  सभा  के  सामने  कुछ  काम  रखने  का  प्रयत्न  किया  जो

 शिक्षा  मंत्रालय  ने  किया  है  ।  यह  कठिन  काम  है  |  शिक्षा  राज्य-विषय  भ्र ौर  हमारे  पास  केन्द्र में  किये  गये

 निर्णयों  को  कार्यान्वित करने  के  लिये  पर्याप्त  शक्ति  नहीं  इसके  बावजूद  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कुछ

 प्रगति की  गई  है  ।  भारतीय  faren  में  कुछ  हलचल  हुई  है  ।  यदि  कोई  देश  में  घूमकर  देखे  तो  पता  चलेंगी  कि

 शिक्षा  सम्बन्धी  पुनर्व्यवस्थित के  बारे  में  प्रत्येक  व्यक्ति  चिंतातुर  है  ।  यदि  सभा  के  सदस्य  देश  की  कुछ

 संस्थानों  को  देखें  तो  उन्हें  मालूम  होगा  कि  उनमें  नवीन  भावना  गई  यह  भी  दिक्षा  सम्बन्धी

 की  अ्ाशा का का  चिन्ह है  ।

 यह  कठिन  कार्य  है  |  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  सर्वाधिकार वादी  समाज  के  लिये  एकदम  शिक्षा  प्रणाली

 को  बदल  देना  सरल  होता  किन्तु  लोकतन्त्र  की  पद्धति  में  धीरे-धीरे  चलना  पड़ता  है  ।  हम  दिक्षा

 के  मामले  लोगों  पर  कौर  राज्य-सरकारों  पर  अपनी  इच्छा  नहीं  लाद  सकते
 ।

 लोगों  को  समझाना  होगा

 कौर  उन्हें  इसके  लिये  मनवाना  पड़ेगा  |

 श्री  गाडगिल  :  संविधान में  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  अनिवार्य बनाया  गया  है  ।

 Fo  एल०  श्रीमाली :  मुझे  गलत  समझा  जा  रहा  है  ।  मैं  राष्ट्रीय  शिक्षा  के  ढांचे  का  उल्लेख

 कर  रहा था

 श्री  एस०  एस०  मोरे
 संविधान को  गलत  समझा  जा  रहा है

 पडा०  Fo  एल०  श्रीमाली :  शझ्रनिवायँ  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिये  हमनें  कहा  है  शर  निधि  के

 उपलब्ध  होने  पर  सरकार  वाद-विवाद  में  दिये  गये  सुझावों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  यथासंभव  प्रयत्न

 करेगी  |
 विशेष  बात  यह  है  कि  यह  मामला  उतना  श्रासान  नहीं  है  जितना

 कि
 यह  देखने  में  लगता  है  शिक्षा

 के
 मामले  में  हमें  जनता  की  इच्छा  की  पूर्ति  करनी  है  कौर  जब  तक  कि  दिक्षा  की  नयी  पद्धति  के  बारे  में

 जनता  स्वयं  तैयार  नहीं  हो  जाती  कौर  उसे  स्वीकार  नहीं  कर  लेती  तब  तक  शिक्षा  में  परिवर्तन

 नहीं  होता
 ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  था  कि  शिक्षा  के  सभी  स्तरों  के  जैसे  माध्यमिक  शिक्षा

 faa  wast  में
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 [  डा०  के ०  एल०  श्रीमाली |

 और  विश्वविद्यालय के  स्तर  के  बारे  में  भारत  सरकार  ने  एक  राष्ट्रीय  ढांचा  तेयार  किया  है  पौर  हम

 विभिन्न  समितियों  तथा  झ्रायोगों  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  धीरे-धीरे  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ।  हमें  यह

 कार्य  राज्य  विश्वविद्यालयों  जनता  के  सहयोग  से  करना  है  ।  चाहे  शिक्षा  की

 प्रगति  धीमी  ही  भले हो  feet  जनता  की  इच्छा  की  पति  करना  अच्छा  है  ।  सभा  को  मैं  यह

 ग्राइवासन देता हूं कि इस मामले देता  हूं  कि  इस  मामले  की  महत्ता  के  बारे  में  जो  हमारे  सामने  शिक्षा  मंत्रालय  पूर्णत

 सजग  है  ।  सभा  को  मैं  यह  श्रीनिवासन  देता  हुं  कि  वाद-विवाद  के  दौरान  में  जो  विभिन्न  सुझाव  दिये  गये

 उनकों  क्रियान्वित  करने  के  लिये  हम  पुरा-पुरा  प्रयत्न  करेंगे  |

 दिक्षा  सम्बन्धी  ग्रा लोच ता  का  हमेशा  स्वागत  होगा  |  वास्तव  में  दिक्षा  के  मामले  में  अंतिम  रूप

 से  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  |  दिक्षा  में  रीतियां  बदलती  विचार  प्रौढ़  भ्रादर्श  बदलते  हैं  कौर  यदि

 aia  सिद्धांतों  को  हमें  बनायें  रखना  है  तो  पुननिर्माण  का  कार्य  हमारे  समाज  में  निरंतर  जारी

 रहना  चाहिए  |

 लंका  सुन्दरम  :  मेरे  मित्र  श्री  ने  बजट  का  मेद  खुल  जाने  की  कौर  निर्देश  किया

 था  ।  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्री  से  पूरी  सहानुभूति  हैं  ।  मुझे  उनकी  ईमानदारी  पर  बिल्कुल  संदेह  नहीं

 है  शर  में  समझता हूं  कि  यह  सरकारी  बातों  को  गुप्त  रखने का  सरकारी  कर्मचारियों  की  क्षमता का

 जिसके  सम्बन्ध  में  सरकार  को  सभा  की  हिदायतों  के  भ्  चलना  चाहिय े।

 वित्त  मंत्री  का  बजट  विवरण  जिसमें  करारोपण  प्रस्ताव  भी  सम्मलित  उतनी  सावधानी से  तेयार

 नहीं  किया  गया  जितना  कि  सावधानी  से  किया  जाना  चाहिए  था  ।  मैं  एक  उदाहरण  देकर  स्पष्ट  करता

 यदि  कपड़ा  सम्बन्धी  करारोपण  प्रस्ताव  वर्ग  गज  के  आधार  पर
 न

 होकर  करघों  की  संख्या  के  आधार

 पर

 ही  शिकवा  को  के “ला  स्वय

 ए

 पाई  लास  स्प  की  बसत  ही  हरी  थी

 शर  कपड़ा  मिलों

 को  भी  अतिरिक्त  कर्मचारी  न  रखने  पड़ते  ।

 लाभांशों  को  सीमित  करने  के  सम्बन्ध  में  भी  करारोपण  प्रस्ताव  बहुत  नियमित  ढंग  से  बनाये

 वित्त  मंत्री  के  करारोपण  प्रस्तावों  में  साम्य  नहीं  प्रात  वित्त  मंत्री  ने  उन्हें  सदन  के  सामने  रखने

 से  पहले  उनकी  ऊंच-नीच  पर  उचित  रूप  से  विचार  नहीं  किया  ।

 wa  मैं  बजट  के  ऐसे  पहलू  की  चर्चा  करता  जिसकी  हमारे  गणराज्य  के  पहले  चार  वर्षों  में

 तार  उपेक्षा  की  गई  है  ।  पिछले  वर्ष  कौर  उससे  पहले  वर्ष  भी  मैंने  यह  बताया  था  कि  बजट  में  किस  तरह

 भ्रांकड़ों  का  हेर-फेर  किया  जाता  है  ।  बजट  भाषण  के  साथ  एक  हजार  पृष्ठ  का  जो  ज्ञापन
 परिचालित

 किया  गया  उसमें  दिये  गये  आंकड़ों  को  कोई  सदस्य  भी  नहीं  समझ  सकता  |  पिछले  दो  वर्षों  में  मेने  बजट

 आंकड़ों  की  जो
 श्रालोचना

 की  उसकी  मैं  पुनरावृत्ति  करता  हूं  बजट  तैयार  करने  की  प्रणाली  में

 तुरन्त  सुधार  किया  जाना  चाहिये  ।  राजकोषीय  वर्ष  को  बदलना  श्रावश्यक  है
 ।

 राजस्व
 का

 भुगतान  प्रति

 वर्ष  गलियों के  शुरू  में  जाड़ों  के  शुरू  में  किया  जाता  राजस्व  कौर  व्यय  के  विरु वसनीय  प्राक्कलन

 तयार  करने  के  लिये  न  केवल  राजकोषीय  वर्ष  के  बदलने  बल्कि बजट  तयार  करने  कं  सारे  तरीके

 को  बदलने  की  आवश्यकता है  ।

 बजट  ज्ञापन  में  श्री  देशमुख  ने  बताया  है  कि  geug—  में  अनुमानित  पूंजी  व्यय  ३१६७ करोड़

 रुपये  है  कौर  राज्यों  को  दूसरी  योजना  के  लिये  दिये  जानें  वाले  ऋणों  की  afar  ३८६  करोड़  रुपये  किन्तु

 उस
 राशि  के  कोई  झांकने  नहीं

 दिये  गये

 हैं  जो  कि  geUg-  में  राज्यों  को  के  रूप  में
 दी  जायेंगी

 ऑ्रांकड़ों से भरे हुये सैकड़ों पृष्ठ भरे  हुये  सैकड़ों  पृष्ठ  पढ़ने  के  बाद  भी  पूंजी  व्यय
 के

 सकत  पोर  के
 बॉक्

 बजर

 हाय

 मे

 हिस
 एक  स्थान  पर  नहीं  पाये  जाते  हैं

 ।

 मूल  wast  में
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 जहां  तक  वित्तीय  पंचाट  के  भ्रन्तर्गंत  राज्यों  को  दिये  जाने  वाले  भ्रनुदानों का  सम्बन्ध  यह  बताया

 गया  है  कि  इनकी  राशि  9Q192  करोड़  रुपये  है
 ।

 ज्ञापन  में  यह  भी  लिखा  है  कि  केवल  BZ BY  करोड़
 AK

 २.३२  करोड़  रुपये  राजस्व  से  लिये  गये  हैं  |  जहां  तक  संघ-उत्पादन Yow  सम्बन्धी  29° 0  करोड़  रुपये

 की  राशि  का  सम्बन्ध  इसे  राजस्व  से  नहीं  लिया  गया  है  ।  किन्तु  उसी  ज्ञापन में  पृष्ठ  १०  2g 08

 करोड़  की  यह  मांग  व्यय  के  हिसाब  से  संघ  उत्पादन  शुल्क  की  मांग  के  अ्रन्तर्गत  दिखाई  गई  है  ।  मेरे  लिये

 यह  समझना  कठिन  है  कि  वित्तीय  पंचाट  के  राज्यों  को  संघ  उत्पादन  शुल्क  देने  के  सम्बन्ध  में

 एक  अरन्य  प्रणाली  क्यों  अपनाई  गई  है  ।  मेरा  अभिप्राय  यह  है  कि  करोड़ों  रुपया  खर्च  किया  जाता  है  किन्तु

 पर  कोई  नियन्त्रण नहीं  है  कौर  सदन  को  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले  लेखों  से  सर्वतोमुखी रूप  नहीं  दिया

 गया  है  ।  भ्रनुदानों के  सम्बन्ध  में  मैं  इस  तरह  के  कई  उदाहरण  दे  सकता  जिन्हें  देख  कर  कोई  सदस्य

 किसी  युक्तियुक्त  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंच  सकता  है  ।  मैं  जिस  बात  पर  ज़ोर  देना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि

 चूंकि  भविष्य  में  करोड़ों  रुपये  अनुदानों  के  रूप  में  दिये
 इसलिये

 राजस्व  के  क्षेत्र  में  व्यय  के  शीर्षों

 से  यह  स्पष्ट  प्रकट  होना  चाहिये  कि  उन  सब  aaa  जो  व्यय  के  इन  शीर्षों  में  उल्लिखित  संविहित

 अनुदानों  से  पृथक  राशि  क्या  है  ।
 a  २३ ३

 पूंजी  सौदों  के  बारे  मैं  एक  उदाहरण  दूंगा
 ।

 बजट  ज्ञापन  के  पृष्ठ  ७३  पर  झाप
 देखेंगे

 कि  विकास

 अनुदानों के  लिये  १२३  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  किन्तु  यह  cfr  पृष्ठ  २२५  पर  दी  गई

 २६६७  करोड़  रुपये  से  बहुत  कम  है  ।  यह  १४ਂ  २८  करोड़  रुपये  कम  है  ।  किसी  भी  स्थान  पर  इस  बात  को

 स्पष्ट  करने  के  लिये  कोई  विवरण  नहीं  दिया  गया  है  ।  राज्यों  को  दिये  जाने  वाले  भ्रनुदानों  के  सम्बन्ध  में
 १४१६

 भी  यही  स्थिति है
 ।

 श्राप  देखेंगे  कि  पृष्ठ  VWV=VIU TT पर  इनके  लिये  २६४४५  करोड़  रुपये  की

 व्यवस्था
 की  गई  है  ।  किन्तु  सब  को  देखने  के  बाद  मालूम  होता  है  कि  कुल  योग  करोड़

 रुपये  होता  है  ।  एक  बात  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सरकारी  उपक्रमों  में  धन  के  विनियोग  के  सम्बन्ध

 में  इस  विषय में  भी  से  कुछ  पता  नहीं  चलता  |

 ज्ञापन  के  पृष्ठ  ७३  पर  विकासਂ  शीर्ष  के  अन्तर्गत  9b" Go  रुपये  की  राशि  दी  गई  है  |

 मेरे  विचार  में  eet  से  लेकर  तक  राज्य  द्वारा  लगाई  गई  कुल  राशि  इतनी  कम  नहीं हो

 सकती
 |  पहली  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  वर्षों  कं  ५  मुझे  नहीं  मिल  सके  |  मैं  समझता  हूं

 कि  संसद

 को
 किसी  एक  स्थान  पर  यह  बताया  जाना  चाहिये  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  करदाताश्रों  का  कुल  कितना  रुपया

 लगाया  गया  है  कौर  किस  तरह  ।  मैं  श्राशा  करता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  बजट  ज्ञापन  तैयार  करने  में  ऐसे

 वर्तन  करेंगे  कि  उसे  पढ़  कर  सदन  को  एक  ही  बार  में  सरकारी  कुल

 आय  झ्रादि--का पूरा  चित्र  मिल  सके  ।

 एक  कठिनाई  प्र धो पाय  की  स्थिति  के  बारे  में  है  ।  प्राप्तियों  की  मद  में  रेलवे  निधियों  के

 इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  रेलवे  द्वारा  सामान्य  राजस्व  में  कितना  लाभांश  जायेगा  ।

 इसे  केवल  राजस्व  की  मद  समझा  गया  है  पृष्ठ
 ४

 पर  इस  | रेलवे  द्वाराਂ  शुद्ध  अंशदान  में  सम्मिलित

 किया  गया  है
 ।  पृष्ठ  १४  पर  यह  देखा  जायेगा  कि  geuc—vo H frst WAT Waa के  लिये  भ्र नुमा नित  अंशदान  FER

 करोड़  रुपये  किन्तु  वास्तविक  शुद्ध  ६.५७  करोड़  रुपये  दिखाया  गया  है  |  मैं  यह  नहीं  कहता  कि

 वित्त  मंत्री  या  उनके  सहयोगियों  ने  इस  सदन  से  जानकरी  को  छिपाने  की  कोशिश  की  किन्तु यह

 तरीका गलत  है  ।  सदन  को  श्रर्थोपायों  के  बारे  में  ठीक-ठीक  स्थिति  बताई  जानी  चाहिये  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  दिये  गये  ऋणों  की  मद  के  झ्र धीन  यह  देखा  जायेगा  कि  aso

 रुपये  की  जो  पृष्ठ  ८६  पर  दिखाई  गई  विशेष  विकास  निधि  अरन्य  निधियों  में  से  दी  गई

 सम्मिलित  नहीं  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इसका  कारण  है  कौर  आंकड़े  इस  तरह  से  क्यों  प्रस्तुत

 किये  जाते  हैं  कि  उनकी  तुलना  ही  न  हो  सके  |  इन  inst  से  wife  ही  पैदा  होती  है  ।  सदन  यह  मांग  करता

 हैं  कि  बजट  उपयुक्त  तरीके  से  तैयार  किया  जाये  कौर  इस  काम  में  वह  सरकार  की  सहायता  करने के  लिये

 SD-2
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 तैयार  है  ।  बजट  के  स्पष्ट  श्र  संगत  होने  चाहिये  |  इस  सम्बन्ध  मैं  वित्त  मंत्री  को  यह  सुझाव

 दूंगा  कि  एक  छोटी  सी  जांच  समिति  नियुक्त  की  जो  कि  बजट  को  ऐसा
 रूप

 दे
 जिससे  कि  राजस्व

 शर  व्यय  की  ठीक-ठीक  स्थिति  प्रकट  हो  are  वित्तमंत्री  ठीक  निष्कर्षों  पर  पहुंच  सकें
 ।

 fat  तुलसी  दास  (  मेहसाना  परिचित  )  :
 श्री  देशमुख  के  लिये  यह  बड़े  की  बात  है  कि  यह  उनका

 पांचवां  बजट  है  ।  इन  पांच  वर्षों  में  देश  ने  काफी  प्रगति  की  है  श्र  श्री  देशमुख  ने  वित्तीय  नीति  को  बदल

 उसे  सामाजिक  व  अ्राथिक  ढांचे  के  १ ६५  बनाने  में  काफी  दक्षता  दिखाई  है
 ।  न

 केवल  द्वितीय  विश्व  युद्ध

 शर  विभाजन  की  हानि  को  ही  पुरा  कर  लिया  गया  बल्कि  कृषि  उद्योग  के  क्षेत्रों  में  आत्म-निर्भरता

 भी  प्राप्त  की  जा  रही  है  ।  इस  कार्य  में  अ्रधिक  योग  निस्सन्देह  सरकार  ने  दिया  है  ।  किन्तु  केवल  सरकारी

 कार्यवाही  ही  काफी  नहीं  है  ।  गैर-सरकारी  उद्यमों  को  भी  भ्रमित  से  भ्रमित  प्रोत्साहन  दिये  जाने  की

 इसका  है  ।  हमारी  वित्तीय  नीति  ऐसी  होनी  चाहिये  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  श्रावक  धन  कौर  संसाधन

 मिल  सकें  ।

 इस  बजट  को  देखकर  हम  कह  सकते  हैं  कि  वित्त  मंत्री  ने  सरकार  के  लिये  तो  आवश्यकता  से  alae

 रुपये  की  व्यवस्था  कर  दी  है  किन्तु  यह  नहीं  कह  सकतें  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  उपयुक्त  मात्रा  में  वित्तीय

 संसाधन  प्राप्त  होंगे  ।  इस  सम्बन्ध  में  प्रत्यक्ष  करारोपण  सम्बन्धी  प्रस्तावों  पर  मुझे  विशेष  रूप  से

 ऑ्रापत्ति  है  ।  are  सम्बन्धी  करारोपण  प्रस्तावों  से  गैर-सरकारी  उपक्रमों  की  प्रगति  कम  हो  जायेंगी

 राष्ट्रीय  प्रगति  के  लिये  सरकारी  एवं  गैर-सरकारी  उद्यम  को  दृढ़  बनाने  की  आवश्यकता  है  |

 बजट  को  स्थूल  रूप  में  बनाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  जो  आलोचना  हुई  वित्त  मंत्री  उसका  उत्तर

 दे  चुके  हैं  ।  बजट  प्राक्कलनों गौर  संशोधित  प्रावकलनों  में  प्रतिवर्ष  ४५  करोड़  रुपयें  का  अख़्तर  होता  है  ।

 वित्त  मंत्री  अधिक  राजस्व  प्राप्त  करके  समन्वय  कर  लेते  हैं  यह  समन्वय  सदा  वित्त  मंत्रालय

 के  भ्रनुकूल  ही  होता  है  ।  कई  बार  ऐसा  हु  है  कि  वहू  ठीक-ठीक  प्राक्कलन  नहीं  दे  सके  हैं
 ।

 प्राक्कलनों  में  जो  घाटा  दिखाया  गया  उसके  लिये  वित्त  मंत्री  करारोपण  के  कुछ  प्रस्ताव  किये

 हैं  श्र  ग्रसने  भाषण  में  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  करारोपण  योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  नहीं

 बल्कि  बजट  को  संतुलित  करने  के  लिये  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  पिछले  पांच  वर्षों  में  २२५  करोड़  रुपये  के

 अनुमानों  से  अतिरिक्त  प्राप्त  कर  लेने  के  वह  ३०  करोड़  रुपये  के  नये  करों  को  लगाने  से  बच  नहीं

 aN  ३

 सकते थे  ।  मेरे  विचार  में  प्रतिवर्ष घाटे  का  बहाना  करों  विशेषतया  झ्रायकर सीमा  शुल्कों

 की  दरें  बढ़ाने
 की

 चेष्टा
 की

 जाती  यह  याद  रखा  जाना  चाहिये  कि
 पहली  योजना  की  अवधि  में

 करों
 की

 दरें  मुख्यतया  विकास  के  fat  बढ़ाई  गई  किन्तु  जब  सरकारी  विकास  व्यय  १०  प्रतिशत कम

 हुआ
 तो

 झ्ाथिक  प्रगति  के  नाम  पर  पर  क्यों  भार  डाला  गया  है
 ?

 श्रीवास  न्य  क्षेत्रों  में  धन  के  विनियोग  के  विषय  में  दूसरी  पंचवर्षीय योजना

 से  लोगों  पर  भारी  उत्तरदायित्व  पड़ता  है  ।  आशा  की  जाती  है  कि  औद्योगिक  क्षेत्र  में  ६२०  करोड़  रुपये

 लगाने  पड़ेंगे  ।  किन्तु  जिस  तरह  वित्तीय  नीतियां  निर्धारित  की  गई  उद्योग  को  आवश्यक धन  उपलब्ध

 नहीं  हो  सकेगा  उद्योग  के  व्यापारी  क्षेत्र  से  सरकार  प्रौढ़  सरकारी  पस्थाउ़  का  अधिकाधिक  सहारा

 लेना  पड़ेगा  |  हमारे  देश  में  ऐसी  बैंकिग  या  वित्तौय  संस्थायें  नहीं  हैं  जो  उद्योगपतियों की  झावश्यकताश्ं

 को
 पूरा  कर  सकें  |  मेरा  अभिप्राय  यह  है  कि  नयें  करों  को  समता  के  प्रचार  पर  उचित  ठहराया  जाता

 कहा  जाता  है  कि
 देश  में  aaa  कम  से  कम  होनी  चाहियें

 |
 यह  सब  ठीक  है  किन्तु  मानवी  प्रवृत्ति  को

 ध्यान  में  रखते  आधिक  प्रगति  के  लिये  सब  से  अधिक  प्रेरणा  इस  बात  से
 मिलती  है  कि  भिन्न-भिन्न

 लोगों
 की

 में  बना  रहे
 ।

 ये  अन्तर  सब  देशों
 म

 रूस  में  भी  यह  पाया
 जाता  है

 ।
 ्

 अंग्रेजी  में
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 किन्तु  हमारी  नीति  ऐसी  है  कि  हम  इस  प्रेरणा  को  समाप्त  कर  रहे  हैँ
 ।

 राय  में  बनाये  रखने  से

 ही  लोगों  को  अधिक  काम  ate  उत्पादन  करने  की  प्रेरणा  मिलती है  हमें इस  बात  का  ध्यान  रखना

 चाहिये  कि  समता  के  उत्साह  में  हम  इस  प्रेरणा  को  समाप्त  करके  अपनी  श्र  व्यवस्था  को
 सं  a

 कर  दें  ।  सामाजिक  न्याय  के  श्रनसार.उन लोगों  जिनका काम  समाज  के  लिये  अधिक  हितकर

 प्राय  ait  उत्पादन  का  अधिक  sar  मिलना  चाहिये  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  इसका  निर्णय  कौन  करेगा
 ?

 श्री  तलसीदास  :  इसका  निर्णय  करना  जनता  का  काम  है  ।  तरह  काम  करने  वाले  श्रमिक

 श्र  खराब  काम  करने  वाले  श्रमिक  को  बराबर  मजूरी  देने  में  कोई  सामाजिक  न्याय  नहीं  है  ।  हकीम म

 तो  कहूंगा  कि  यह  सामाजिक  श्रेयांस  है
 ।

 मैं  दूसरे  पर  जाता  हूं  ।  सरकार  ने  सदन  हम  से  कहा  है  कि  किसी  सिद्धांतवादी  नीति  को  अपनाने

 में  उनकी  कोई  प्रभिरूचि  नहीं  है  वरन  वह  राष्ट्रीय  जीवन  के  प्रत्येक  पहल  में  यथार्थवादी  दृष्टिकोण  अपनाना

 चाहती है  ।  मेरे  विचार  से  वित्त  मंत्री  ने  भी  इन्हीं  विचारों  को  दोहराया  परन्तु  सरकार  द्वारा  समय

 समय  पर  किये  गये  कार्य  इस  बात  को  सत्य  सिद्ध  करते  हैं  ।  यदि  सरकार  यथार्थवादी  दृष्टिकोण  के

 प्रति  निष्ठ  होती  तो  उन  लोगों  के  जो  वास्तव में  राष्ट्रीय  संपदा  में  प्रदान  करते  इतनी  लापरवाह

 नहीं  होती  ।  उद्योग के  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  भ्रच्छे  कार्यों के  बावजूद  सरकारी  क्षेत्र  सरकार का

 सम्मान  स्पष्ट  रूप  में  राजकीय  स्वामित्व  और  संचालन  के  हित  में  रहा  है  ।  इस  समय  सरकार  की

 ate  एकाधिकारपू्ण  द्वारा  alan  से  अधिक  शक्ति  झपने  हाथ  में  ले  लेने की

 है  ।  कुछ  लोगों  के  हाथ  में  प्राथमिक  शक्ति  का  केन्द्रीयकरण  न  होने  देने  के  नाम  पर  राजकीय  एकाधिकार

 के  द्वारा  सम्पूर्ण  बासन  प्यार  हाथ  में  लिया  जा  रहा  है  ।  जीवन  बीमे  के  राष्ट्रीयकरण की  ही  बात  को  लीजिये  ।

 प्रत्येक  व्यक्ति  सहकारी  समितियों  की  बात  करता  है  alk  चाहता  है  कि  सहकारी  समितियां होनी  चाहियें

 परन्तु  जीवन  बीमा  व्यवसाय  में  सहकारी  तत्वों  तक  का  राष्ट्रीयकरण कर  दिया  गया  है  ।  वह

 तो  एकाधिकार  स्थापित  करना  चाहत  हैं  ।

 ब»  ह

 श्राप  भी  देखेंगे  कि  अधिकांश  राष्ट्रीयकृत  उद्योगों  में  सदा  एकाधिकार  की  ही  स्थिति  होती  है  ।  एक

 तो  सरकार  चिकित्सा  सफाई  ails  के  सम्बन्ध  में  os  वास्तविक  अत्यन्त

 महत्त्वपूर्ण  क्तेव्यों  के  प्रति  लापरवाह्दी  दिखाती  दूसरी  ax  वह  राष्ट्रीयकरण करती  है  ।  जिन  क्षेत्रों में

 wry  व्यक्तियों  के  लिये  यह  सम्भव  है  कि  वह  उन  उद्योगों  को  अधिक  तरह  चला  वहां  सरकार

 उन  उद्योगों  पर  पूर्ण  नियंत्रण  स्थापित  करना  चाहती  है  ।  सरकार  इन  एकाधिकारों  द्वारा  देश  में  पार

 शक्ति  प्राप्त  करना  चाहती  है  प्रौढ़  उसने  यह  शक्ति  प्राप्त  कर  भी  ली  है  ।

 इसके  उपरान्त
 मैं

 निगमों
 में  गयी  सरकारी  पूंजी  की  sais  के  प्रसून

 पर  हूं
 ।

 ऐसे  अनेक  हैं  जब  इस  सभा  जनता  केਂ  सच्चे  प्रतिनिधि  के  रूप  इस

 बात  पर  आग्रह  किया  है  कि  सरकार  द्वारा
 जो

 विभिन्न  निगम  चलायें  जाते  हैं  उनकी  कुछ  सीमा  तक

 दायिता  होनी  चाहिये  |  परन्तु  यहीं  सरकार  मुंह  चुराती है  ।  इस  सभा  में  यह  मांग  की  गयी  है
 कि

 इन

 के  कार्य  की  जांच  करने  के  लिये  कुछ
 समितियाँ  नियुक्त

 की
 जानी  परन्तु  सरकार इससे  मुंह

 चुराती  है  ।  अब  तक  क्या
 नीति

 रही  है
 ?

 राज्य  क्षेत्र  प्रधा  सरकारी  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  की  भ्रपेक्षा

 भ्रेघिक  गोपनीयता  है
 ।

 मुझे  भय  है  कि  मनोवृत्ति  नौकरशाही  की  होती  जा  रही  है  ।  यह  सच  है  कि  राजनीतिज्ञ

 सोचते हैं  कि  इन
 अधिकारों

 द्वारा  वह  अधिक  शक्ति  सम्पन्न  हो  सकते  परन्तु  एक

 समय  ऐसा  जायेगा  जब  इस  नौकरशाही  के  हाथों  में  खिलौना  बन  जायेंगे  ।  मैंने  पहले  भी  कहा  कौर

 -
 म  समय

 भी

 कह  रहा  हूं  कि  यदि  हम  इस  देश  में  लोकतंत्र

 को

 स्वीकार  करते  हैं  तो  हमको  fapetrrror

 मूल  wast में
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 [  श्री  तुलसीदास  |

 करना  चाहिये  |  हमको  जनता  का  सहयोग  प्राप्त  करना  चाहिये  भ्रौर  सरकार  के  साथ  सहयोग  करने  तथा

 उसका  पृष्ठपोषण  करने  के  लिये  जनता  को  उत्साहित  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  कार्य  को  करने
 के  स्थान

 पर  यदि  सरकार  को  कोई  गड़बड़ी  दिखायी  देती  है  तो  वह  यही  कहने  लगती है  कि  इसका  राष्ट्रीयकरण

 कर  लिया  जाये  ।  तमाम  शक्तियां  और  प्राधिकार  रखते  हुए  भी  वह  स्थिति  को  सुधार  नहीं  सकती

 राष्ट्रीयकरण  ही  स्थिति  में  सुधार  करने  का  एकमात्र  ढंग  है  !  सार्वजनिक  में  कोई  पाप  नहीं  होता
 |

 सारी  बराई  खतम  हो  जाती  है  ।

 जैसा  कि  मैं  पहलें  ही  कह  चुका  राज्य  क्षेत्र  उसको  सार्वजनिक  क्षेत्र  नहीं  कहूंगा--सम्पूर्ण

 शक्ति  का  केन्द्रीयकरण करने  का  हि  मेरे  विचार  एक  सत्ता  की  स्थापना  के  माग  पर  चलना  है  ।

 जब  तक  श्राप  राज्य  क्षेत्र  के  विरुद्ध  कुछ  प्रतिस्पर्धा  करने  की  safes  न  प्रदान  स्थिति

 खराब  ही  होगी  |  परन्तु  यदि  श्राप  सम्पूर्ण  अधिकार  अपने  ही  हाथों  में  रखना  तो  इसका

 एक  कल्याणकारी राज्य  में  नहीं  वरन्  श्रघिकाधिक  पुलिस  राज्य  में  होगा
 ।

 श्राप  इसी  दिशा में  बढ़

 रहे  हैं  ।

 मैं  प्रस्थापनाश्ों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  अधिक
 न

 कह  कर  केवल  एक
 दो

 बातों  के  सम्बन्ध में  कहूंगा

 में  निगम  लाभांश  शौर  बोनस  शेयरों  पर  कर  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  मैं  यह  बात  समझ

 सकता  हूं  कि  arg  यह  नहीं  चाहते  हैं  कि  निगम  द्वारा  अधिक  लाभांश  वितरित  किया  जाये  ।  परन्तु  लाभांशों

 पर  इस  प्रकार  कर  लगाने  का  अर्थ  अकुशलता  को  आश्रय  देना  क्योंकि  अकुशल  व्यक्तियों  को  यह

 कर  नहीं  देना  पड़ेगा  ।  यह  अत्यन्त  ही अन्यायपूर्ण कर  प्रस्थापित  किया  गया  है  ।

 मैं  बोनस  शेयरों  पर  कर  लगाने  की  बात  पर  भ्राता  हूं  ।  वित्त  मंत्री  ने  वरिष्ठ  सभा  में  ७०७  उत्तर

 में  कहा  है  कि  बोनस  sat  पर  करारोपण  इस  व्यवस्था  का  अविच्छिन्न  अंग  है
 ।  परन्तु मैं  कहूंगा कि

 सम्पूर्ण  भाग  ही  पुर्णतया  अ्रन्यायपुर्ण  है  ।  कराधान  जांच  ग्रा योग  ने  स्पष्ट  ही  इनमें  से  किसी  भी

 कर  क  लगायें  जाने  की  सिफारिश  नहीं  की  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  जनता  पर  अतिरिक्त  कर  लगाने की  क्या

 आ्रावश्यकता है  ?  यदि  थोड़ा  बहुत  घाटा  हो  भी  तो  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  पहला वर्ष  कुछ  घाटे

 के  साथ  भी  शुरू  किया  जा  सकता  है  ।  इससे  विशेष  कुछ  अन्तर  नहीं  पड़ेगा  |

 यदि  वित्त  मंत्री  को  राजस्व  की  ही  श्रावस्यकता  है  तो  ऐसे  भी  स्रोत  है  जहां  से  जनता  पर  कम  से  कम

 भार  उसको  प्राप्त  किया जा  सकता  परन्तु  यहां  फिर  सिद्धांतों  का  प्रश्न  उठ

 खड़ा  होता  है  ।  कहेंगे  कि  हम  नमक  पर  कर  नहीं  लगा  सकते  हूँ  ।  यदि  श्राप  नमक  पर  कर  लगा
 तो

 आपको को  १०  करोड़  रुपये  का  राजस्व  भी  प्राप्त  ठोस  जायेगा  पर  सम्पूर्ण  जनता  पर  अधिक  भार भी

 नहीं  पड़ेगा  ॥

 मुझे  केवल  यही  ara  है  कि  सरकार  की  एकाधिकार  की  नीति  पर  रोक  लगायी  जायेगी  ।  मैँ

 केवल  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  यह  समझना  चाहिये  कि  इस  प्रकार  के  कार्य  कितने  संकटपूर्ण

 ह  पौर  इनको  अपनाने  के  बाद  देश  में  लोकतंत्र  को  कायम  रखना  कितना  कठिन  है  ।

 थी  गाडगील
 :

 इस  वर्ष  का  राय-व्यस्क  एक  महत्त्वपूर्ण  राय-व्यस्क  है  ।  इस  राय-व्यस्क  में  मेरी

 अभिरुचि  इसलिये  है  क्योंकि  यह  पहला  अवसर  है  जबकि  प्राय-व्ययन  का  उसमें  की  गयी  विभिन्न

 नामों  में  निहित  सिद्धांतों  के  साथ  निश्चित  सम्बन्ध है  ।  देश  भ्र पने  सर्वोच्च  अधिकरण--श्रर्थात्

 इस  माननीय  सदन  के  द्वारा  सर्व  सम्मति  से  समाजवादी  राज्य  को  भ्रादर्श  मान  लिये  जाने के  बाद

 से  श्री  केवल  यही  बात  शेष  रह  गयी  है  कि  हम  इसको  अच्छे  से  भ्रच्छें  ढंग  से  किस  प्रकार  प्राप्त  कर  सकते

 faa  अंग्रेजी  में
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 हैं  ।  यदि  मैँ  समाजवाद के  भ्रमण  को  ठीक  तरह  से  समझता  हूं  तो  उसमें  तीन  गुण  होते  हैं
 :

 सामाजिक  श्रमिक  समता  |  इस  समय  हमारा  सम्बन्ध  श्रमिक  समता  के  पहलू  से  श्रौर यदि संपत्ति यदि  संपत्ति

 श्र  का  भ्रातृ  इतना  अ्रधिक  बना  रहा  जिससे  कि  प्राथमिक  बहुतों  के  लिये  हानिकर

 ढंग से  थोड़े  से  लोगों  के  ही  हाथ  में  बना  रहा  तो  उसको  समाजवाद  नहीं  कहेंगे  ।  यदि  स्वतन्त्रता प्राप्त

 करने  के  बाद  हम  इस  देश  में  बेकारी  कौर  प्रज्ञान  को  दूर  करने  के  लिये  शी  कर  कोई  कार्यवाही  नहीं  करते

 तो  स्वतन्त्रता  प्राप्त  करने  का  कोई  लाभ  ही  नहीं  है  ।  इसलिये  हम  यदि  सीधी  क्रांति  से  बचना  चाहते  हैं  तो

 हमको  इन  भ्रादर्शों  को  संविधान  को  क्रांतिकारी  ढंग  से  प्रयोग  करके  प्राप्त  करना  है  ।  इस  दृष्टि  से  यह

 व्ययक  अधिक  दूर  तक  नहीं  जाता  यदि  हम  ara  और  सम्पत्ति की  झ्र समानता प्रकार  को  दूर

 करना  चाहते  हैं  तो  यह  कार्य  दो  प्रकार  से  करना  होगा  ।  एक  ढंग  तो  यह  है  कि  जिन  लोगों  के  पास  है  उन

 पर  अ्रधिक कर  लगाया  जाये  हमको  व्यय  करनें की  एक  ऐसी  नीति  निकालनी होगी  जिससे  कि

 हम  सामाजिक  सेवायें  सस्ती  दर  पर  लोगों  को  उपलब्ध  कर  सके  जिससे  कि  जो  निम्न  स्तर  पर  हैं  वह

 ऊपर  उठ  सकें  शर  जो  लोग  उच्च  स्तर  पर  हैं  वह  नीचे  करा  सकें  समता  की  स्थापना  की  जा  सके
 |

 इसके  लिये  हम
 को

 यह  देखना  होगा  कि  श्री  तक  कितना  कार्य  किया  जा  चुका  है  कौर  कया  कार्य  करना

 होगा
 |

 यदि  हम  यह  करना  चाहते  हैं  कि  यह  प्राय-व्ययन  बरच्छा  है  या  तो  इसके  लिये  कुछ

 ऐसी  कसौटियां  हैँ  जिनके  भ्राता  पर  हमको  यह  निर्णय  करना  है  कि  न  केवल  उत्पादन में  कितनी  वृद्धि

 हुई  वरन्  यह  भी  देखना  है  कि  वितरण  की  व्यवस्था  ने  किस  ढंग  से  कार्य  किया  है  ।  प्राथमिक  प्रगति  में

 तीसरा  स्थान  उपभोग  का  e—7aT  यह  इस  प्रकार  का  है  जिसमें  प्रतीक  ग़रीब  के  बीच  उचित  अन्तर

 हैं  ।  इस  दृष्टि  से  परीक्षा  करने  पर  मुझको  यह  देखकर  प्रसन्नता  हुई है
 कि  श्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  उत्पादन

 बढ़ा है  पौर  उससे  भी  अधिक  कृषि  क्षेत्र  में  उत्पादन  बढ़ा  है  ।  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  जनता  के  दारिद्रय

 में  कुछ  कमी  भाई  है  ।  यदि  हम  ales  अ्रालोचनात्मक  दृष्टि  से  प्रदान  की  परीक्षा  करें  तो  देखेंगे  कि  विनोबा

 जी  नें  कहा  है  कि  प्रथम  पंचवर्षीय योजना  ने  धनिकों  को  ग्रसित  धनी  कौर  निर्धनों  को  अधिक  निर्धन  बना

 दिया
 है

 ।
 मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  मध्यम  वर्ग  का  क्या  gar  क्योंकि  वह  न वहां था  न  यहां है  ।

 ए०  एम०  थामस
 :  )

 :
 निम्न  मध्यम  वग  ही  तो  सर्वाधिक  त्रस्त  है  ।

 श्री  गाडगिल :  wat  हमें  यह  देखना  है  कि  क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  यहीं  कहानी

 दोहरायी  जायेगी  सिवा  हम  अपने  पिछले  पांच  वर्षों  के  अ्रनुभवों  का  कुछ  उपयोग
 करेंगे

 ।  इसलिये

 ज़ोर  केवल  प्राचीन  क्षेत्र  के  उत्पादन  पक्ष  पर  ही  नहीं  वरन्  वितरण  पक्ष  पर  भी  दिया  जाना  चाहिये  ।

 यदि  लोगों  को  विकास  करने  के  लिये  aes  नहीं  प्राप्त  होता  यदि  काम  करनें
 की

 इच्छा  रहते

 हुये  भी  सरकार  उनक  लिये  नौकरियों  का  उपबन्ध  नहीं  करती  तो  निश्चय  ही  बेरोज़गारी  कोई

 व्यक्तिगत  पाप  नहीं  देश  के  राधिका  संगठन  में  भ्र वश्य  ही  कोई  गड़बड़ी  है  हमें  उसका  पता

 लगाना  होगा  |  प्रथम  योजना  की  कार्यान्वित  के  प्रांत  वर्ष  बाद  हम  से  कहा  जाता  है  कि  बेकारी  बढ़ी

 आर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  संभावनायें  भी  विशेष  उत्साहवर्धक  नहीं  कल  के  पत्रों में  हिरन

 देखा
 कि  श्रम  मंत्री  ने  बम्बई  में  कहा  है  कि  यदि  इस  समस्या  को  हल  करने  का  भार  केवल  राज्यों  पर  ही

 छोड़  दिया  गया  तो  वह  उसको  ठीक  ढंग  से  हल  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 बेरोज़गारी  को  दूर  करने  के  लिये  हमारे  पास  एक  बड़ी  योजना  होनी  चाहिये  जिसमें  प्रत्येक

 व्यक्ति  को  और  नहीं  तो  कम  से  कम  भझ्रधिकांश
 लोगों

 को
 नौकरी  दी  जा  सके  भ्र  इस  प्रयोजन  के

 लिये  उसमें  ऋणों  तथा  अन्य
 बातों

 का
 उपबन्ध

 किया  गया  हो  ।  मुझे  इस  बात  से  प्रसन्नता  हैं  कि

 पिछलें  वर्ष  से
 राय-व्यस्क

 में  जो  परिवर्तन  किया  गया  था  ६  प्रत्यक्ष  करों  में  वृद्धि  की  गई

 दा  1.0  रदा

 रह

 मूल  अंग्रेजी  में



 ११२४  सामान्य  श्राय-व्ययक---सामान्य  १५  LENE

 [  श्री  गाडगील

 मुख्य  बात  यह  है  कि  जब  हम  समाजवादी  समाज  की  स्थापना
 की  दिदा में  बढ़  गय ेहैं उस  समय

 प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  करों  का  महत्त्व  काफ़ी  कम  हो  जाता  भ्र  मुझको  इससे  कोई  परेशानी  नहीं

 क्योंकि  मेरा  दृष्टिकोण  यह  है  कि  यदि  हम  झपने  areal  के  प्रति  निष्ठावान  हैं  तो  हमें  उसके

 दायित्व  को  भी  सम्भालने के  लिये  तैयार  रहना  चाहिए  ।  इसीलिये में  बराबर  यही  कहता  रहा  हूं  कि

 पूंजी-उत्पादन  का  उत्तरदायित्व केवल  थोड़े  से  व्यक्तियों  पर  ही  नहीं  हैं  वरन्  वह  सम्पूर्ण

 प्रत्येक  व्यक्ति  पर  है  ।  समाजवाद  उत्पादन  के  मुख्य  साधनों  पर  समाज  के  स्वामित्व  के  अतिरिक्त

 कया है  ?  मुझे  केवल  बीमा  व्यवसाय  के  राष्ट्रीयकरण से  संतोष  नहीं  है  ।  यह  हो  सकता  है  कि  निकट

 भविष्य में  बैंकों  तथा  अन्य  संस्थापकों  का  राष्ट्रीयकरण  करना  निर्वाचन-सम्बन्धी  दांवपेच के  भ्रनुकूल

 न  परन्तु  पहला  कदम  उठा  लिया गया  है  ae  अब  कोई  भी  इस  मागं  को  बदल  नहीं  सकता है

 कल  नहीं  तो  सार्वजनिक  क्षेत्र  और भी  अधिक  बढ़ता  जायेगा  ;
 पौर  निजी  क्षेत्र  का  जितना  शीघ्र

 अन्त  हो  उतना  ही  प्रति  है  |

 उनकी वृद्धि के  इतिहास  को  ही  देखिये  |  हमारी  बर्थ-व्यवस्था  सुनियोजित  प्रकार की  है  इसलिये

 निजी  क्षेत्र  में  खुली  प्रतिस्पर्धा  नहीं  हैं  ।  हम  नई  फैक्टरियों  के  खोलें  जानें  की  अनुमति  नहीं देते  जो

 पुरानी  फैक्टरियों  के  साथ  होड़ कर  सकें  ।  इसका  परिणाम यहं  है  कि  जो  फैक्टरियां पहले  से  ही  हैं

 प्रतीक  लाभ  हो  रहा  है  भ्र ौर  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  की  अ्रथे-व्यवस्था भी  ऐसी  हो  गई  कि  जो

 धनी  थे  वह  रोक
 भी  धनी  गये  wie  निर्धन  अधिक  निर्धन  हो  गये  ।  थोड़े से  संगठित  श्रमिकों  को

 छोड़कर  शेष  श्रमिकों  का  जीवन  स्तर भी  नहीं  सुधरा  हैं  ।

 हम  को  यह  देखना  है  कि  हम  इस  स्थिति  को  सहन  करेंगे
 ?

 यदि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  बारीकी  से  छानबीन  करें तो  देखेंगे  कि  उपभोक्ता  उद्योगों को  निजी

 उपक्रम  के  लिये ही  छोड़  दिया  गया है  क्योंकि  उसका  लाभ  शीघ्र  प्राप्त  होता  यदि  इनको

 बीस  वर्ष  की  छूट  कौर दे  दी  गई  तो  में  नहीं  समझता  कि  यदि  इस  प्रकार
 की

 नीति  का  अनुसरण

 किया  गया  तो  समाजवाद  की  स्थापना  किस  प्रकार  की  जा  सकती है

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  wet  तक  निजी  क्षेत्र  को  इतना  कम  कर  देना  चाहियें

 कि  वह  अधिक
 छोटे  क्षेत्र  में

 केवल  सामान्य  योजना-नीति  के ग्रन्तगंत ही ही  कार्य कर
 इससे  अधिक

 कुछ  नहीं  ।

 मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  करारोपण  प्रस्थापनाश्रों  का  पूंजी  निर्माण  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा |

 मेरा  भ्र पना  निवेदन  यह  है  कि  पूंजी  निर्माण  का
 उत्तरदायित्व  समस्त  समुदाय पर  है  ।  पूंजी  निर्माण

 पूंजी  के  सम्भरण  से  भिन्न  वस्तु  है  ।  पूंजी  निर्माण  एक
 प्रक्रिया

 है
 ।  इसलिये  एक  भ्र विकसित  अथवा

 श्रद्धा-विकसित  देश  में  हम  की  निजी-उपक्रम  से  काफ़ी  सतर्क  रहना  होगा  इस  सम्बन्ध  में  उचित

 वाही की  जानी  चाहिये  ।  यदि  श्राप  यह  चाहते हैं  कि  वास्तव में  लोकतंत्रात्मक  समाजवाद  कार्य  करे

 तो  भ्रापको  अपनी  राजनीति  व्यवस्था  को  अधिक  व्यापक-बनाना  होगा  ate  श्राप जो  आर्थिक  प्रगति

 करना  चाहते  हैं  वह  इस  प्रकार  की  होनी  चाहिये  जिससे ag  जनता  का  शत-प्रतिशत  सहयोग  प्राप्त

 कर  सकें  ।

 क्या  में  सहयोग  कर  सकता  हूं
 ?

 जब  में  यह  देखता हूं  कि  एक  क्षेत्र  को  अधिक  राय  प्राप्त

 करने के  लिये  छोड़  दिया  गया  है  तो  क्या  में  उसके  साथ  सहयोग  कर  सकता  हूं
 ?

 जब  तक  त्याग  में

 समता न  हो  तब  तक  क्या  में  इसे  जनता  की  योजना  कह  सकता  हूं
 ?  कल्याणकारी  प्रकार

 के  आधुनिक

 राज्य
 के

 सम्बन्ध
 में  एक  विशेषज्ञ  का  कहना है  कि  सरकार का  व्यय  कुल

 का  १५  प्रतिशत  होता

 भ्र  यदि  लोकतन्त्रात्मक प्रकार  से  समाजवादी  राज्य  की  स्थापना  करना  चाहते हें  तो  आपको
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 इसमें  २०  प्रतिशत  जोड़ना  पड़ेगा  कौर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  एक  विशेषज्ञ  के  अनुसार  समूची

 व्यवस्था को  उचित  कुशल  ढंग  से  चलाने  में  ३५  प्रतिशत  लग  जाते हें  ।

 हमारे  यहाँ  कितना  प्रतिशत  व्यय  होता  है
 ?

 REYo  में  हमारी  सरकार  का  व्यय  कुल

 राष्ट्रीय  राय  का  प्रतिशत  होता  था  यह  लगभग  नौ  प्रतिशत  इससे  यह  प्रकट

 होता हैं  कि  यदि हम  लोकतन्त्रात्मक  समाजवाद  को  चलाना  चाहते हें  तो  हम  को  कितनी  प्रगति

 करनी  होगी

 किसी  अ्रविकसित  देश  में  पूंजी  निरमाण  की  weet  संभावना  होती  मौजूदा  परिस्थितियों

 में एक  संभावना  तो  यह  है  कि  कुछ  व्यक्तियों  के  हाथों में  प्रा वश्य कता  satay  धन हें  वह

 उसे  किसी  सामाजिक  या  रचनात्मक या  किसी  तरीके  से  बचें  नहीं  करते  हें  जिससे  कि  राष्ट्र

 की  प्रगति  हो  सके  |  इसलिये  यह  आवश्यक  है  कि  यह  शझ्राधिक्य  लाभकारी  कार्यों  में  लगाये

 के  लियें  सरकार  द्वारा  लें  लिया  जाय े।

 चूंकि  विकसित देश
 प्रविधिक

 दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  होते  हें  इसलिये  एक  सम्भावना  al

 यदि  हम  पुराने  विचारों  का  त्याग  करके  प्रविधिक  शिथिलता  को  दूर करें  तो  उससे  उत्पादन  बड़ेगा

 शर  पूंजी  भी  बढ़ेगी  ।

 हमारे  पास  जन  शक्ति  काफी  अधिक  हज़ारों  इस  तथ्य  को  शभ्रस्वीकार नहीं  किया जा  सकता

 है  ।  हमारी  जनसंख्या  को  किसी  न  किसी  प्रकार  से  चाहे  श्रमदान  के  द्वारा  या  न्य  किसी  अन्य  प्रकार से ~  ब ५
 काम में  लगाया जा  सकता हैं  कौर  इसका  Ta  है  पूंजी  की  वृद्धि  ।  लोगों  को  बेकार

 रहन  दन
 से

 उनकी  प्रतिभा  का  होता  है  प्रौढ़  बेकारी  के  मनोवैज्ञानिक  परिणाम  किसी से  छपे  नहीं हैं  ।

 वित्त  प्रबन्ध  के  लिये  जहां  तक  वास्तविक  उपायों  का  सम्बन्ध  हैं  हमारे  यहां  गर-सरकारी

 और  सरकारी  क्षेत्र हें  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्र  पर  ज्यों ही  श्राप  पूंजी  प्रदाय  का  दायित्व  सौंपते  हैं  त्यों  ही

 आपको  यह  स्वीकार  करना  पड़ता  ह  कि  एक  ऐसे  सामाज  का  होना  अत्यावश्यक हैं  जिसमें धन  का

 समान  वितरण  हो  ।  जब  तक  श्राप  उन्हें  भरों  की  भ्रपेक्षा  अधिक  नहीं  देते  हें  तब  तंक  किसी  प्रकार

 को  कोई  बचत  नहीं हो  सकती  है  ।  श्रमजीवी  कौर  मध्यमवर्ग के  प्रति  यह  दोहरा  एक  यह

 एसी  बात  है  जिसे में  मान  नहीं  सकता हूं  |  इसलिये  wa  सरकारी  क्षेत्र  ही  रह  जाता

 करारोपण  का  जहां  तक  सम्बन्ध  हैं  क्या  वास्तव  में  हम  करों  का  इतना  ww  भार  वहन

 कर  रहे  यदि  हम  योजना  की  सफलता  चाहते  हैं  तो  उसके  लिये  कोई  स्वार्थ  त्याग  बहुत  अधिक

 नहीं है  ।  यदि  मौजूदा  पीढ़ी  त्याग  की  नीति  को  अपनाती  है  तो  भ्र गली  पीढ़ी  के  सभी  वस्तुयें  प्रचुर

 मात्रा में  उपलब्ध  होंगी  ।  यदि  मुझसे  या  केवल  कुछ  ही  व्यक्तियों  से  किसी  विशिष्ट  नीति का  पालन

 करने को  कहा  जाता हैं  तो  इससे काम  नहीं  चलेगा  ।  इसलिये  मेरा  मत  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र को

 यथा शक्य  शीघ्रता  से  समाप्त  कर  देना  चाहिये |  लाभांश  निर्गमों  पर  कर  लगाने  से  क्या  कौर  किस

 सीमा तक  पूंजी  निर्माण  पर  प्रभाव  पड़ता  है  इस  के  सम्बन्ध  में  मेरा  विचार  हैं  कि  इस  का  बिल्कुल

 भी  प्रभाव  नहीं  पड़ता  श्र  यदि  पड़ता भी  हैँ  तो  निजी  उपक्रमों  को  सरकारी  पूंजी  देकर  उन्हें

 अपने  प्रस्तावों  के  लिये  वित्त  प्रबन्ध  करने को  कहा  जाये  और इसके  लिये  झ्र नम ति  दी  जाये  ।  आयकर

 सम्बन्धी  कुछ  मामलों  में  कानूनी  कार्यवाही  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव हैं  ।  कुछ  लोगों  को  इस

 बात  पर  आपत्ति  है  ।  मेरा  ख्याल हैं  कि  राजनीतिक  कौर  आ्राथिक  अपराधों  के  लिये  समय का  कोई

 बन्धन  नहीं  हो  सकता है  ।  करों  इस  देश  में  एक  कला  प्रौर  विज्ञान  ऐसा  मुझे  ज्ञात  हुमा  ह

 ग्रायकर  जांच  ी ्रायोग के  भ्रध्यक्ष  ने  मुझे  बतलाया  है  कि  करों  sedan  करने  के  लिये  इंग्लैण्ड

 से  faring यहां  लाये  गये  थे  ।  इन  सब  बातों  का  सारांश यही  है  कि  इस  प्रकार  के  अपराध  की  जांच

 के  लिये  समय  का  कोई  बन्धन  नहीं  होना  चाहिये  कौर  जांच  श्रव्य कीं  जानी  चाहिये  ।  मैं  पुराण के
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 एक  इसोका का  उदाहरण  देकर  भाषण  को  समाप्त  करता  हु जब  भगवान  श्रीकृष्ण  से  यह  पूछा

 गया कि  कौनसी  उनके  सर्वोच्च  की  पात्र हैं  तो  उन्होंने  कहा कि

 दुर्भिक्ष  श्रन्नदातारं  सुभीते  हरण्यदं

 चतु रो हं  नमस्यामिरणे धीरे  ऋणे  शुचं

 मैं  चार  व्यक्तियों को  प्रणाम  करता  हूं  :  एक  तो  वहं  जो  दुर्भिक्ष  के  समय  श्रन्नदान  दूसरा

 वह  जो  समृद्धि  के  समय  सोना  तीसरा  वह  जो  रण  में  साहस  और  चौथा वह  जो  ऋण

 चकाने  में  प्रमाणिक हो  ।  जिन्होंने  अपराध  किये  हैं  वे  बच  नहीं  सकेंगे ।  यदि  मौजूदा  सरकार किसी

 ऐसा  नहीं  कर  सकती  है  तो  या  तो  सरकार  को  अपनी  नीति  बदलनी  होगी  या  सरकर  ही  बदल

 जायेगी ।  कांग्रेस  के  महामंत्री  कहते  हैं  कि  देशवासियों का  चरित्र  सुधरना  इस  प्रकार  उन्होंने

 मेरी इस  प्रस्थापना  का  विरोध  नहीं  किया  है  ।  मझे  ay  है  कि  किसी  प्रकार  की  समयावधि का  उल्लेख

 नहीं  किया  गया  हैं  ।  इसलिये
 मैं  राय-व्यस्क

 का  स्वागत  करता  किन्तु  उसमें जिन  बातों  का

 श्रीनिवासन  दिया  गया  हैं  उसके  कारण  स्वागत  करता  हूं  न  कि  उसमें  जो  बातें  निहित  हें  उनक

 कारण  |  मुझे  प्रसन्नता  हे  कि  श्री  सी०  डी०  देशमुख  यद्यापि  पूंजीपति  उन्हें  चाहते  नही ंहैं  तथापि

 जनसाधारण  में  लोकप्रिय  हैं  ale  मुझे  विश्वास  है  कि  भअआनवाल  वर्षों  में  वह  जनसाधारण  की

 भलाई  करते  रहेंगे  ।

 पंडित  फोतेदार  तथा  काश्मीर  )  :  मैँ  माननीय  वित्त  मंत्री  का  अभिनन्दन  करता  हूँ  क्योंकि

 उन्होंने  एक  संतुलित  राय-व्यापक  प्रस्तुत  किया  हैं

 श्री  एन०  एम०  लीग  :  राय-व्यस्क  संतुलित  नहीं  है  |

 पंडित  फोतेदार  :  आपकी  दृष्टि  से  भले ही  aa  किन्तु  मेरी  दृष्टि  से  तो  वह  संतुलित ही

 हैं  ।  यह  प्राय-व्ययन जिसकी  राष्ट्रीय  राय-व्यस्क  की  सहकारिता  से  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना म॑

 कल्पना की  गई  एक  ऐसे  समाज  के  निर्माण  ate  विकास  को  लक्ष्य  को  मानता है  जिसमें  किसी

 बात  का  प्रभाव  नहीं  रहेगा  बेकारी  नहीं  रोग  प्रौढ़  ज्ञान  से  जनता  मुक्त  रहेगी  श्र

 धन  का  असमान  वितरण  नहीं  रहेगा  ।  विरोधी  दल  के  कई  माननीय  सदस्यों  की  भ्रालोचनाओं  को  तो में

 समझ  सकता  हूं  ,  किन्तु  मेरा  ख्याल  है  कि  देश  के  विकास  के  लिये  सरकार  की  गतिविधियों  की  सामूहिक

 रूप से  निंदा  करना  न्यायोचित  नहीं है  ।  प्राकृतिक  दुर्घटनाओं  प्रौढ़  मनुष्य  की  विध्वंसात्मक  कार्यवाहियों

 के  बावजूद  प्रथम  पंचवर्षीय  मे ंजो  सफलताएं  प्राप्त  हुई हैं  उन  पर  किसी भी
 व्यक्ति  को  गये

 हो  सकता है  क्योंकि  इतनी  थोड़ी सी  में  इतनी  प्रगति  संसार  के  किसी  अन्य  देश  द्वारा  नहीं

 की  गई  है
 |

 मैं  जानता  शआर इस  सदन  में  उपस्थित  सभी  व्यक्ति  मुझ से  इस  बात पर  सहमत  होंगे

 कि  भारत  पहला  ही  उदाहरण  है  जिसने  wad  निधेन  देशवासियों  के  होते  हुए  स्वतन्त्रता

 प्राप्ति  के  उपरान्त  सात-राठ  वर्षों की  अ्रवधि  में  ही  संसार  के  रंगमंच  पर  एक  ऐसी  शक्ति  के
 रूप  में

 पदार्पण किया  है  जिसे  उसकी  श्रमिक  सफलताओं  wit  waite  seal  के  सम्बन्ध  में  संतुलित

 दृष्टिकोण  रखने  के  कारण  माना  जाता  है  |  इतिहास  में  यह  बात  भ्र द्वितीय  है  ।

 में  जानता  हुं  कि  हममें  कुछ  खामियां  हैं  शौर  संसार  के  महान  राष्ट्रों  की  पंक्ति  में

 प्राप्त  करने  के  लिये हमें  कठिन  कार्य  करना है  |  मैं  केवल
 तीन

 बातों  पर  बल  देता  हूं
 ।  पहली बात  तो  यह

 हैकि  वित्त  मंत्री  यह  देखें  कि  करारोपण  इस  प्रकार  न  किया  जाये  जिससे  कि  निर्धन या  peat

 व्यक्तियों को  कठिनाई  जैसा  कि  मोटे  कपड़े  और  सुगन्धित  तेलों  पर  कर  लगा  कर  किया  गया  हूँ  ।

 हमें  यह  देखना  है  कि
 सर्वत्र  व्याप्त  बेकारी  को  कम  किया  जायें  कौर  श्रीवास  की  स्थिति  को  सुधारा

 मूल  wot में
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 जाये  देश के  कई  भागों  में  सरकारी  we  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  को  श्रावास की श्रत्यन्त की  अत्यन्त  कठिनाई

 है  रोक  उसे  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  उच्च  पूर्ववर्तिता  दी  जानी  चाहिये  ।  हमारा  कार्यक्रम  गतिशील

 आंदोलन का  है  भ्र  हमें  यह  नहीं  समझना  चाहिये कि  हमने  सभी  कुछ  पा  लिया है  इस  सुविधाजनक

 भ्राइवासन  से  हम  शिथिल  नहीं हो  सकते हैं

 wa  मैं  काश्मीर के  प्रदान  का  निर्देश  करता हूं  जिसकी कौर  संसार  के  सभी  देशों की  आंखें

 लगी  हुई  हैं  मैं  संसद  के  समक्ष  इस  महत्वपूर्ण  का  एक  विशिष्ट  पहलू  रखता  हूं  कौर  मुझे  विश्वास

 है  कि  माननीय  सदस्य उस  पर  विचार  करेंगे  ।

 मेरे  क्लास अनुसार  हम  उस  अवस्था  में  पहुँच  गये  हैं  जहां  भारतीयों  की  इस  महान  संसद्  प्रौढ़

 सरकार  को  एक  अंतिम  ait  निश्चयात्मक  निर्णय  अत्यधिक  प्रौपचारिक  श्र  नियमित

 तरीके से  करना है  कौर यह  निर्णय  काइमीरियों  द्वारा  अनेकों  बार  किये  गये  उस  निर्णय  कि  काश्मीर

 भारत  का  एक  भ्रनुरूप होना  चाहिये  |  काश्मीर  के  भारत में  प्रवेश  की  पुष्टि  काश्मीर

 की  संविधान  सभा  में  भ्रांति  रूप  से  की  जा  तुर्की  है  ।  आखिर  यह  निर्णय  किसके  द्वारा  किया  जाना  है
 |

 हर  कोई  यही  कहता  हैं  कि  काइमीरी जनता स्वयं जनता  स्वयं  भाग्य  का  निर्णय  करेगी  किन्तु  wa

 पूर्वी-एशियाई-सुरक्षा-संगठन  )  बगदाद  संधि  कौर  राष्ट्रमंडलीय  प्रधान  मंत्री  सम्मेलन  कौर

 अन्य  स्थानों  में  काश्मीर  ह. क प्रर्न पर पर  अनधिकार  रूप से  चर्चा की  जा  रही  है  ।  पाकिस्तान द्वारा  अ्रपने

 आपको  गणतन्त्र  घोषित  करना  कौर  सूडान  जिसने  प्रथम  श्रन्तर्राष्ट्रीय  ale  आयोग  के

 तत्वावधान  में  जनमत  संग्रह  किये  जाने  के  विचार  को  मान्यता  दी  बाद में  विचार  परिवर्तन  करना

 शर  स्वतन्त्रता  अधिनियम  पारित  करके  अपने  wat  स्वतन्त्र  झर  गणतन्त्र  देश  घोषित  करना

 यदि  संवैधानिक हैं  तो  काश्मीर  की  संविधान  सभा  का  निर्णय  भी  संवैधानिक  है  कौर  तब  हमारे

 निर्णय के  साथ  बगदाद  संधि  की  शक्तियों  कौर  भ्रमण  देशों  द्वारा  खिलवाड़  क्यों  किया  जाये  ।

 में  इस  महान  प्रौढ़  भारत  सरकार  को  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  यदि  वह  इस  सम्बन्ध

 में  आवश्यक  कार्यवाही  नहीं  करती है  ale  अविलम्ब  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  करती  हैं  तो  हमारी

 ७  वाली  पीढ़ियां यही  कहेंगी  कि  उनके  पूर्वजों  ने  कौर  इस  महान्  संसद्  में  राज
 बैठनेवाले  महान

 भारतीय  राजनीतिज्ञों  ने  राजनीतिक  श्रात्महत्या की  थी  |  यह  मेरी  चेतावनी  है  ate  यदि  wa  इस  बात

 का  फैसला  नहीं  किया  गया  तो  कौर भी  जटिल  समस्यायें  उत्पन्न  होंगी  |  are  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 सम्पूर्ण  एशिया  चारों  भ्रोर से से  घिरा  शुभ्रा  है  ।  पौर  इजराईल  में  युद्धविराम

 रेखायें  मौजूद  हैं  पौर इन  रेखाओं  का  अधीक्षण  राष्ट्रसंघ  के  पर्यवेक्षकों  द्वारा  किया जा  रहा  है  tt

 आखिरकार  इस  प्रकार  की  दुविधा  कौर  भ्रमपूर्ण  स्थिति में  हम  कब  तक  रहेंगे  ?  कौन  कहता  है

 काश्मीर हमारा  नहीं  है  ?

 यद्यपि  सीट ठो  मंत्रि  परिषद्  ने  काश्मीर  के  पर  चर्चा  नहीं की  तथापि  जिस  तरीके
 से

 उसमें इस  प्रश्न  का  निर्देश  किया  गया  है  तौर  घोषणाश्रों  में  जिस  प्रकार  काश्मीर  का  निर्देश  किया  है  |

 उससे  यह  पता  चलता  है  कि  हवा  का  रुख  कया  है  कौर  यह  भी  ज्ञात  होता  है
 कि

 सुरक्षा  परिषद्  की

 यह  स्थायी  दोस्तियाँ  काश्मीर  प्रसून  में  अपने  आपको  किस  प्रकार  झ्रालिप्त  करती जा  रही  हैं

 बगदाद  a  पाकिस्तान  के  साथ  हुए  सैन्य  समझौते  के  फलस्वरूप  उन्होंने
 रूप

 शर
 चरित्र  किस  प्रकार

 बदला
 मैं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  हुं  कि  सुरक्षा परिषद्  श्र  में

 कोई  प्रकार  नहीं  काश्मीर  के  प्रति  निर्देश  के  areal तथा  उद्देश्यों  का  भंग  है  कौर  राजनीतिक

 व्यवहार  की  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  संहिता  का  स्पष्ट  उल्लंघन  कश्मीरियों  ने  भारत  में  विलीन  होने  का

 निर्णय  १६४७ में  किया  था
 ae

 उसके  बाद
 अनेक

 बार  यह  निर्णय  किया  गया  विगत  दिसम्बर

 मास  में  जब  मार्शल  बुल्गारियन  प्रौर  श्री  स्यू  इंदव  ने  काश्मीर  का  दौरा  किया  था  तब  उन्होंने  यही  कहा
 था
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 [  पंडित  फोतेदार ]

 कि  काश्मीर  भारत  का  एक  भझ्रविभाज्य  ग्रेग  है  श्र  स्वयं  काइमीरियों  ने  भी  यही  निर्णय  किया है  ।

 क्या  इन  दोनों  महान  भावों  को  किसी  प्रकार  सिखाया-पढ़ाया  गया था  ?  मैं  श्री  श्री  ईडन

 at  श्री  सेलवियन  लॉयड  को  काश्मीर  aa  निमंत्रण  देते  हूं  ताकि  वह  जाकर  स्वयं  देख

 लें  कि  काश्मीर में  स्थिति  |  मुझे  इसमें  कोई  संदेह  नहीं है  कि  वह  न  केवल  रूसी  नेताओं के

 उक्त  कथन  का  समर्थन  ही  करेंगे  वरन  कुछ  ऐसी  बातें  भी  कहेंगे  जो  पाकिस्तान  को  नापसन्द  हों  ।

 पाक
 विदेश  मंत्री  श्री  चौधरी  हक़  ने  परिषद् में  इस  बात  का  निर्देश  किया था  कि  वह

 कश्मीरियों के  लिये  आत्मनिर्णय का  अधिकार  चाहते थे  ।  में  उनसे  पूछता  हूं  कि  क्या  वह  वैसा  ही

 अधिकार  चाहते  हैं  जो  उन्होंने  काइमीर  की  निरपराध  जनता  को  जंगली  व्यवहार  के  जरिये  १९४७ मे

 दिया
 था  जबकि  बीभत्सता का  वहां  नग्न  तांडव  gat  महिलाश्रों की  इज्जत  लूटी गई  थी  कौर

 निरपराध  व्यक्तियों  कामों  के  घाट  उतार  दिया  गया  था
 ?  पाकिस्तान प्रौर  सा  स्राज्यवादीਂ  शक्तियां

 इस  बात  को  जान  लें  कि  काश्मीर  की  जनता  में  राजनीतिक  निष्ठा  कौर दर  संकल्प  है  ।

 काश्मीर  की  जनता  वही  है  जिसने  2&9 FT  जब  कि  हमारे  महान  नेताओं  को  भी  परिस्थिति

 वश
 देश  के  विभाजन  की  स्वीकृति  देनी  पड़ी  राष्ट्रीय  परिषद्  के  नेतृत्व  में  दुश्मन  का  सामना  बड़ी

 बहादुरी  से  किया  था ।  wa  यदि  हमारे  द्वारा  किये  गये  निर्णय  को  मान्यता  न  दी  गई  ग्रौर हम पर हम  पर

 कोई  अरन्य  निर्णय  लादा  गया  तो  काश्मीर  की  जनता  जीवनपर्यंत  उसका  विरोध  करती  रहेंगी
 ।

 इसके  अलावा में  कप  को  यह  भी  बता  दूं  कि  काइ्मीरियों  ने  जो  व्यवस्था  की  हू  यदि  उसमें किसी  प्रकार

 का  कोई  हस्तक्षेप  किया  गया  तो  उसके  भयंकर  परिणामों  से  न  केवल  भारत  प्रौढ़  पाकिस्तान  वरन

 एशिया  श्र  यहां  तक  कि  समूचे  संसार  की  शांति  के  लिये  खतरा  उत्पन्न  हो  जायेगा  ।  सभी  पत्रों  में

 दक्षिण  पूर्वी  एशियाई  प्रतिरक्षा  संगठन  के  बारे में  समाचार  प्रकाशित  हो रहें  यहां  तक  कि  ब्रिटेन

 की  पार्लियामेंट  में  मज़दूर  दल  द्वारा  यह  प्रश्न  उठाया  गया  किन्तु  हम  हैं  कि  इस  मौन  षडयंत्र

 को  तोड़ना  नहीं  चाहते  हैं  ।

 काश्मीर  की  संविधान  सभा  द्वारा  निर्णय  किये  जाने  के  बाद  काश्मीर  की  जनता  ने  ह  ५५

 रचनात्मक  प्रगति  की  कौर  ले  जानें  का  निर्णय  किया  है  ।  भारत  संसद  प्रौढ़  भारत  द्वारा  की

 जनता  से  हमें  जो  सहायता  कौर  मार्ग  दर्शन  प्राप्त  जाह  उसके  लिये  हम  उनके  |
 और  मैं

 श्राप
 को

 श्राइवासन  देता  हूं  कि  काश्मीर  एक  कल्याणकारी  राज्य
 की

 स्थापना  के  लिये

 रत्त है  ।
 श्री  कामत  ने

 जो
 कहा  है  उसका  मैं  समर्थन  नहीं  करता  हूँ  क्योंकि

 उनका  काश्मीर
 के

 बारे  में

 जो  दृष्टिकोण  है  वह  भिन्न  है  alt  उससे  हमें  कोई  सहायता  नहीं  मिलती  है  ।

 मैं  एक  बात  कौर  कहना  चाहता  हूं  ।  संसार  की  झ्रौपनिवेदिक शक्तियां  इस  गलतफहमी
 में  है ं।

 कि  संसार  के  सभी  सलमान  द्विराष्ट्र  के  सिद्धांत  में  विश्वास  करते  है  कौर  धर्मान्ध  होते हैँ  कौर

 चूंकि  काश्मीर में  मुसलमानों  का  बहुमत है  इसलिये यदि  जनमत  संग्रह  किया  गया
 तो  मुसलमान

 पाकिस्तान के  पक्ष  में  मतदान  करेंगे  |  उनके  इस  श्रम  को  दूर  करने  के  लिये  मैं  सदन
 को  PERE

 के
 बाद  से  राज  तक  घटी  कुछ  घटनाएं  बतलाता  हूं  ReRE  में  काश्मीर  के  मुसलमानों  ने

 काश्मीर

 की  मुस्लिम  परिषद्  को  राष्ट्रीय  परिषद्  कान्फ्रेंस  )  में  बदल  दिया  था  यह  निर्णय  कांग्रस
 क

 प्रभाव  कौर  प्रेरणा  के  अ्रन्तगंत  कराने पर  ही  किया गया  था  |

 PER  में  भारत  में  जिस  समय  छोड़ोਂ  भ्रांदोलन
 प्रारम्भ  gar तो

 उक्त  परिषद्

 ने  सामूहिक  सार्वजनिक  सभाओं  झर  wea  प्रकार  कं  ऑ्रांदोलन  के  द्वारा  उक्त  के

 सहानुभूति  प्रकट की  थी  ।  झ्रापको  यह  जानकर  झ्राइचयं  होगा कि  १९४४ में  स्वर्गीय  श्री  जिन्ना

 जोकि  मुसलमानों
 को  मुस्लिम  लीग में  शामिल होने  के  लिये

 सदा  उकसाया  करते  काश्मीर  शाये

 थे  |  हमने  उनका  परम्परानुसार  स्वागत  किया  कौर  उसके  बाद  उन्होंने एक  विराट  सार्वजनिक  सभा
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 में  भाषण  st  हुए  कहां  कि  राष्ट्रीय  परिषद्  हिन्दू  कांग्रेस  के  प्रभावांतगंत sa  कर  रही है  ak वह

 मुसलमानों  की  भलाई  नहीं  कर  सकती  है  और  उन्हें  मुस्लिम  लीग के  झंडे के  नीचे  जाना  चाहिय े|

 उस  पर  उक्त  सभा  में  एक  दम  खलबली  मच  गई  कौर  श्री  जिन्ना  पर  पत्थर  शादी  फेंक  गये  यहां

 तक
 कि  उनकी  सुरक्षा  के  लिये  पुलिस  को  हस्तक्षेप  करना  पड़ा  था

 ।

 १९४७ के  भ्रमित  मास  में  जब  भारत  को  स्वतन्त्रता  प्राप्त  हुई  तो  काश्मीर  की  जनता
 ने

 खूबियां  मनाई  थीं  यद्यपि  उस  समय  काश्मीर  के  भारत  में  विलय  की  कोई  चर्चा  नहीं  थी  ।  उसी

 amy  जंगली  जातियों  ने  पाकिस्तान  की  राह  पाकर  काश्मीर  पर  आक्रमण  किया  था  ।  वह  लोग

 श्रीनगर  के  द्वार  तक  पहुँच  गये
 |

 श्रीनगर  के  मुसलमान  बाहर  थे  मुस्लिम  आक्रमणकारी  |

 आंतरिक  प्रशासन  समाप्त  हो  चका  था  सभी  तरफ  दिखाई  देता  था  ।  उस  समय  समस्त

 कासमी रियों ने ने  परिषद के झंडे के  झंडे  के  नीचे  एकत्रित  होकर  संगठित  रूप  से  श्राक्रमणकारियों  का  सामना

 किया  |  इसके  बाद  हमारे  निमन्त्रण  पर  भारतीय  सेना  ने  हमारी  सहायता  कौर  रक्षा  की  थी  ।

 अलबम  ees  को  लेता  हूँ  ।  पाकिस्तान  काज़मी  के  बारे  में  कभी  कोई  निर्णय
 नहीं

 करना

 चाहता था  ।  पाकिस्तान  की  जनता  का  ध्यान  उसकी  आधिक  कौर  सामाजिक  कठिनाइयों से
 से

 हटाये

 रखने के  लिये  पाकिस्तान  काश्मीर  wea का  श्री  लेता  रहा है  ।  इसी  प्रसंग  में  पाकिस्तान ने  काश्मीर

 के  प्रश्न का  उपयोग  किया हं  कौर  जिहाद  का  नारा  लगाया है  ।  सुरक्षा  परिषद्  में  यह  पाया  गया

 कि  पाकिस्तान  ही  आक्रमक था  भ्र ौर  राष्ट्रसंघ  के  पर्यवेक्षक  श्री  डिक्सन  ने  यही  घोषित  किया था  |

 किन्तु  अंतराष्ट्रीय  शक्तियों ने  श्रन्तर्राष्ट्रीय  राजनीति  की  शतरंज  में  पाकिस्तान  को  एक  महरे  के

 समान  चलाया  कौर  इससे  भारत  प्रौढ़  काश्मीर  की  हानि  हुई  उन्होंने  काहनौर  की  जनता  की

 भावनाओें  की  सदा  उपेक्षा की  हूं  ।  हम  साढ़े  साल  तक प्रतीक्षा  करते रहे  हैं  किन्तु  कोई  निष्कर्ष

 नहीं  निकल  सका  है  ।

 भारत  सरकार  को  जो  प्यार  वचन  पूर्ति  के  लिये  कुछ  उठा  नहीं  रखती  कों  को  में

 समझ  सकता हूँ  किन्तु  भारत  सरकार ने  जो  वचन  दिये  थे  वह  किन्हीं  विशिष्ट  परिस्थितियों  में  दिये

 थे  और  अरब  समचा  आधार  बदल  चका  इसलिये  मैं इस  महान  सदन  से  भारत के  लाखों  व्यक्तियों

 का  प्रतिनिधित्व  करने  वाली  इस  संसद  से  कौर  सरकारी  प्रतिनिधियों  से  कपिल  करता  हूँ  कि  वे  wa

 काश्मीर  के  बारे में  कोई  अ्रंतिम  निश्चयात्मक  निर्णय  करें

 श्री  एच०  एल०  अग्रवाल
 जालौन

 व
 जिला  इटावा-पश्चिम व  जिला

 सभापति  सबसे  पहले में  प्राकार  इस  बात  के  लिये  धन्यवाद  देना  चाहता  हूँ  कि  मुझे

 बोलने का  मौका  दिया  ॥  मैं  बहुत  देर के  बाद  are  बोलने  जा  रहा हूँ  |

 मैँ  वित्त  मंत्री  जी  को  भी  जो  बजट  उन्होंने  पेश  किया  है  उसके  लिये  धन्यवाद  देना  चाहता हूँ  ।

 आज
 हम  उस  जगह  पर  हैं  जब  कि  हम  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  को  पूरा  करने  जा  रहे हैं  श्र  दूसरी

 »  को  हम  शुरू  करने  वालें  ह  |

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने  काफी  कामयाबी  हासिल  की  ह  ।  इसे  दोनों  ने  माना

 ह  शौर  चारों  तरफ  से  इस  बात को  स्वीकार किया  गया  है  कि  जो  हमारे  टारजेट्स  )

 उनको  हमने  पूरा  किया  चाहे वे  खेती के  मामले  में  हों  चाहे  इन्डस्ट्री (  )  के  मामलें में  हों  ।

 हमारा  खेती  का  प्रोडक्शन  )  इतना  बढ़ा  कि  जो  हमारी  अन्न  की  कमी  थी  वह  भ्रच्छी  तरह से

 हरी  हो  गई
 ।

 हमारे
 यहां  सन्  १९४३ में  खेती  की  इतनी  पैदावार  हुई कि  हम  को  कंटोल्स ढी  )

 कायम  रखने की  जरूरत  नहीं  रही  ।  इसलिये हमने  नियंत्रणों
 को  हटाया

 ।
 इसके  बाद

 सन्  FeVe

 में
 थोड़ी  गड़बड़  कई  जगह  बाढ़ें

 ग्राम लेकिन फिर  भी  हमारी  पैदावार
 में

 कमी  नहीं  हुई
 ।

 इसी  तरह  से  हम  को  खेती  से  जो  रा मैटीरियल  जैसे  जूट  की
 ae  रुई  जरूरत

 थी
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 वह  भी  पूरी  हुई
 ।

 हमारे  प्रौद्योगिक  उत्पादन  में  भी  काफी  तरक्की चाहे  वह  कपड़े का  उत्पादन

 होया  are
 किसी  चीज़  का

 ।
 ort  हमने  बिजली की  पावर  भी  बहुत  ज्यादा  बढ़ा  ली

 हमारी  कोयले
 की  पैदावार  भी  काफी  बढ़ी  है

 ।
 इस  तरह  से  मगर  श्राप  देखें  तो  आपको  मालूम  होगा

 कि
 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  हमारी  काफ़ी  प्रगति  हुई  है  हमने  काफ़ी  कामयाबी  हासिल  की  है

 ।

 इस  कामयाबी  के  साथ  हमारे  सामने  एक  कठिनाई  भी  भाई ।  जिस  समय  खेती  की  पैदावार

 की  कीमतें  गिरने  लगीं  तो  गांव  वालों  के  सामने  एक  बड़ी  कठिनाई  उपस्थित  हो  गई  ak  उनको

 यह  अनुभव होने  लगीं
 कि

 जो  कुछ  उनकी  थोड़ी  बहुत  प्रगति
 चीजों

 के
 दाम  बढ़ने  से  हुई  है  वह  सन्

 REX  में  दाम  गिरने  से  खत्म  हो  जायेगी  ।  लेकिन  सरकार  ने  कुछ  ऐसे  मदद  की  a  ऐसे  तरीक़े  अपनायें

 कि  हमारी  ag  कठिनाई  हल  हो  गई  ।  लेकिन  मैं  भ्रामक  मार्फत  एक  बात  की  तरफ  सरकार  का

 ध्यान
 दिलाना  चाहता  हूँ  ।  वह  यह  कि देहातों  में  लोग  बहुत  ज्यादा  गरीब  हैं  ।  इस  वजह  से  जो

 पैदावार  होती हैं  उसको  उन्हें  फौरन  बेचना  पड़ता  है  शरर  वे  उसको  रोक  नहीं  सकते  शर  इसका  परिणाम

 यह  होता  है  fe  वे  ५,  उचित  लाभ  से  वंचित  हो  जाते  इसलिये  जब  तक  कि  किसानों

 की
 इतनी  ताक़त

 न
 हो  जाय  कि  वे  अपनी

 पैदावार
 को  रोक  चाहे  ऐसा  उनकी  गरीबी  को

 दूर  करके  किया  जाये  या  सरकार  ऐसा  करने में  उनको  किसी  तरीक़े  से  मदद  तब  तक

 वे  अपनी  पैदावार  से  पूरा  फायदा  नहीं  उठा  सकते  |  सब  से  पहली  बात  यह  हैं  कि  हमें  इसकी

 कौर  ध्यान  देना  चाहिये
 ।

 मुझे  मालूम  है  कि  सरकार  की
 तरफ

 से  वैश्लर  हाउसेस
 मल्टी

 परपजेज  सोसाइटीज  (ag  प्रयोजनीय  कायम  करने  की  बात  कही  जाती

 की  बात भी  कही  जाती  है  ।  क़र्ज़े के  बारे  में  वास्तविकता  यह  है  कि  राज भी  देहात में  दो  रुपये  सैकड़े

 सूद पर  लोग  रुपया  उधार  लेते  इसकी  वजह  यह  है  कि  सहकारी  समितियां  इतना  कम
 रुपया

 उधार
 देती  हैं  कि  उससे  लोगों  का  काम  नहीं  चलता  कौर  उनकी  जरूरत  बाक़ी  रह  जाती  है

 इस  ज़रूरत
 को  पूरा  करने के  लिये  उनको  देने  वालों  के  पास  जाना  पड़ता  है  जो  बहुत  व्याज

 ले  कर  क़र्ज़  देते  जब  तक  सरकार  इस  कमी की  कौर  ध्यान  नहीं  देगी  कौर जब  तक  इस  कमी को

 पुरी  तरह  से  दूर  नहीं कर  देगी  तब  तक  व्याज  की दर  कम  नहीं  हो  सकती  |  जब  तक  व्याज  की

 दर
 कम  नहीं  होती  कौर  किसानों  के  पास  लगाने को  रुपया  नहीं  होता  तब  तक

 उनकी  हालत  अच्छी

 होना  मुश्किल  हैं  ।

 दूसरी  बात  मैँ  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  देहातों  में  बहुत  ज्यादा  बेकारी  शहरों  में  भी
 बेकारी

 सवाल  यह  है  कि  हमारी  यह  हालत  क्यों  हमारे  प्राकृतिक  संसाधन  इतने  हैं
 कि

 शायद ही  संसार  में  शौर  किसी  मुल्क  में  होंगे  ।  मुझे  पता  चला  है  कि  हमारे  यहां  कच्चा  लोहा  इतना

 ज्यादा है  कि  जितना  रूस  site  भ्र मे रिका  दोनों में  मिलाकर  नहीं है  कौर  गुणों  में  भी  हमारा  कच्चा

 लोहा  wear ।  फिर  भी  हम  इस्पात  कौर  लोहे  के  लिये  दूसरों  पर  निर्भर
 इस

 तरह  से

 हम  देखें तो  हमारे  प्राकृतिक  संसाधन  कम  नहीं  हैं  ।  हमारे  यहां  इतनी  नदियां  हैं
 कि  उनसे  हम  बहुत

 ज्यादा  बिजली  का  उत्पादन  कर  सकते  हमारी  खेती  की  जमीन  भी  बहुत  उपजाऊ  है
 ।

 लेकिन

 दूसरी  तरफ  हम  देखते  हैं  कि  हमारे यहां  करोड़ों  आदमी बेकार  हैँ  ।  एक  तरफ़  हमारे देश
 की

 जमीन

 में  खजाने  भरे  पड़े  हैं  दूसरी  तरफ  हमारे  यहां  इतने  श्रादमी  बेरोज़गार  हैं  उस  दौलत  को  काम

 में  नहीं ला  पाते ।  यह  एक  बहुत  बड़ी  कसर  मैं  तो  कहूँगा  कि  सरकार  के  लिये  यह  कोई  गौरव

 की
 बात  नहीं  कि  हमारे  यहां  इतनी  दौलत  रहते हुए  भी  हमारे  यहां  गरीबी

 बाक़ी  मैं

 समझता
 हूँ  कि  यह  गरीबी  इस  प्रकार से  आसानी  से  मिट  सकती  है  ।  ऐसा  करने  के  लिये  जरूरत

 इस  बात की  हैं  कि  हम  एक  ऐसा  वातावरण  बनायें  ताकि  सब  लोग  इस  काम  में  सहयोग दें  ।  यह  ऐसा

 काम  नहीं  है  जो  कि  कुछ  थोड़े  से  लोगों  के  सहयोग  से  पूरा  हो  सके  |  जब  तक
 जनसाधारण  के

 मन
 में
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 मदद  करने  की  भावना  नहीं  पैदा  होती  जब  तक  सब  लोग  इस  काम  में  एक  होकर  नहीं जुट

 जाते तब  तक  यह  काम  पूरा  नहीं हो  सकता  ।
 मैँ  सरकार

 को  यह  बता  देना  चाहता  हूँ

 कि  इस  समय  वह  जो  तरीक़े  काम में  ला  रही हैं  उनमें  नुक्स है  ।  जरगर  ऐसा न  होता तो  इन  आठ

 सालों में  हम  इससे  कहीं  ज्यादा  |  बढ़  गये  होते  |  यह  सही  बात  है  कि  हमनें  इन  सालों  में  काफ़ी  प्रगति

 की  लेकिन  यह  भी  सही  बात  है  कि  are  हमारी  सरकार  के  कर्मचारी  कौर  तरीक़े  ठीक  होते  तो

 इससे  ज्यादा  कामयाबी  हो  सकती थी  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  हमारे  यहां  पूंजी  की  बहुत  कमी

 बिना  पूंजी  के  हम  प्राकृतिक संसाधनों
 विकास

 कर  सकते  हैं  दौर
 न

 पूंजी  के  बिना

 लोगों  को  जुटा कर  फ़ायदा  उठा  सकते  हैं
 ।

 यह  बात  सही  है
 कि

 आजकल  के  जमाने  में  बिना  पूंजी

 के  कोई  काम  नहीं  चल  सकता  ।  लेकिन  इसके  साथ ही  साथ मैं  कहूँगा कि  जो  तरीक़े  हम  काम  में

 लाते  हैं  वे  भ्रच्छे  नहीं  हैं  ।  मैं  प्राकार  जिलों का  कुछ  तजुर्बा  सुनाता हूँ  ।  अगर  श्राप  लोगों यह

 बतलायें  कि  सेविंग्स  बैंक  में  रुपया  जमा  करने  बांड  खरीदने  से  उनका  ही  फायदा  होगा  तो  मैं

 समझता हूँ  कि  लोग  काफ़ी  रुपया दें  सकते हैं  ।  थोड़े  से  बड़े  भ्रांतियों  से  रुपया  लेकर  इतनी

 पूंजी  जमा  नहीं  कर  सकते  जितनी  कि  जनसाधारण से  थोड़ा  थोड़ा  रुपया  लेकर  जमा  कर  सकते

 लेकिन  ऐसा  होने के  लिये  इस  बात की
 जरूरत

 है  कि  पहले  उनको  यह  तो  मालूम हो  कि  यह

 रुपया  उनके  फ़ायदे  के  लगेगा ।  मैं  आपको  बतलाना  चाहता हूँ  कि  जिलों  मैं  क्या  होता है

 वहां  सरकारी  द्वारा यह  रुपया  जमा  किया  जाता  वह  यह  करते हैं  कि  ware  किसी  की

 बन्दूक  का  लाइसेंस  लेना है  तो  उससे  सौ  दो  सौ  रुपया  का  बांड  ख़रीदने  को  कहा  जाता  है  जब

 वह  ऐसा  करता है  तो  उसको  लाइसेंस  दिया  जाता  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  लोगों के  दिल

 में यह  बात  नहीं  बैठती कि  ae  रुपया  उनके  फ़ायदे  के  लिये  लगाया  जायेगा  ।  लोग  दबाव में  at

 कर  रुपया  दे  जाते  हैं  ।  लोगों  का  जैसा  ध्यान  इधर  जाना  चाहिये  वैसा  नहीं  ।  जैसा  कि  कल

 पाटिल  साहब  ने  कहा  मैं  तो  चाहता हूँ  कि  इस  विषय  में  सरकार  की  कौर  से  कोई  आन्दोलन

 चलाया  जाये  ae  लोगों  को  बतलाया  जाये  कि  ऐसा  करने  से  उनका  फ़ायदा  होगा  ।  ऐसा

 किया  जाये  तो  मुझे  विश्वास  है  कि
 लोग  जेवरों

 में
 रुपया  न

 लगा  कर  सरकार के  सुपुर्दे  कर  देंगे  ।

 लेकिन  ज़रूरत  इस  बात  की  है  कि  इस  तरह की  कोशिश की  जाये  कि  लोगों  के  दिल में  यह  बात  जाये

 कि  यह  काम  उनके  फ़ायदे  के  लिये है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  कि  श्रमदान  की  भी  एक  तरह की  पूंजी  है
 ।  इसे  कानून  बना

 कर  जबरदस्ती  लेना  चाहिये ।  मैं  कहता हूँ  कि  हमारा  हमेशा से  यह  तरीका  रहा है  कि  कानून  बना

 कर  ज़बरदस्ती  करके  कोई  चीज़  नहीं  कराना  चाहते
 ।

 हम  तो  लोगों  को  समझा  बुझा  उनका

 फ़ायदा  बतला  कर  उनसे  काम  करवाना  बचाता  |  श्रमदान  कौर  बेगार  में  केवल  इतना  ही  अन्तर

 हैं  कि  श्रमदान  वह  काम हैं  जो  कि  स्वेच्छा  से  किया  जाता हैं  भ्रौर  बेंगाल  वह  काम हैं  जो  कि

 दस्ती  से  लिया  जाता
 जो

 काम  ज़बरदस्ती  से
 लिया  जाता है  उसमें वह  प्रभाव  नहीं  रहता  जो

 कि  स्वेच्छा  से  किये  हुए  काम  में  होता  हम  को  बेगार  से  उतना  फ़ायदा  नहीं  हो  सकता  जितना

 स्वैच्छिक  काम  से  हो  सकता  इसलिये  मैं  नहीं  चाहता  fe  ऐसा  कोई  कानून

 बनाया  जायें  जिसमें  ज़बरदस्ती  लोगों  से  काम  लिया  जाये ।  लोगों  को  उनका  फ़ायदा  बतला  कर

 भाप  उनसे  श्रमदान
 a  सकते  हैं  ।  ऐसा  होगा  तभी  यह  बात  ७  बढ़ेगी  ।

 ~  ~
 डवलपमेंट  के

 बारे
 में  कौर  अपने

 विभिन्न  cate
 )  के  बारे में  हम  जो

 प्रचार  करते  वह  बहुत ही  कमजोर  होता  है  ।  ठीक  तरह  से  प्रचार किया  जाये  तो

 मुझे पुरी  oars कि  देश के  करोड़ों  नर  नारी  उनको  चलाने  के  लिये  चल  पड़ा  मेरी  समझ  में

 श्रमदान
 भ्र ौर  स्वेच्छा  से  बहुत  से  काम  सफलता-पूर्वक  सम्पर्क हो  सकते  हैं  लेकिन  श्राप  इसके

 लिये  एक  कानून  बना  करके  टैक्स  के  रूप  में  जनता  से  वह  काम  करवाना  चाहते  हैं  तो  उसमें
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 सरकार  की  बड़ी  बदनामी  भर  सरकार  की  तरफ़  से  लोगों  का  विश्वास  हट  जायगा  ।  यह

 हमेशा  देखने में  हटाया  और श्रनभव  बताता हैं  कि  जो  काम  जबरदस्ती  कराया  जाता  है  वह  कभी

 सफल  नहीं  होता  ।  में  यह  मानता हूँ  कि  रूस  शादी  देशों  में  रेजिमेंटेशन  करके  इस  तरह  से  काम

 कराया  गया  कौर  वहां  किसी  हद  तक  उसमें  वे  कामयाब  भी  हुए  लेकिन  मेरा  यह  विश्वास

 है  कि  भले ही  थोड़े  दिनों तक  इस  तरह  से  काम हो  जाये  लेकिन  war  अन्ततोगत्वा  वह  चीज

 नहीं  रहने  की  हैं  कौर  उससे  हमारा  काफ़ी  नुक्सान  होगा

 थोड़ा  सा  में  प्रापक  जरियें  बजट  के  नये  कर  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  से  कहना

 चाहता हूँ  ।  नया  टैक्स  लगाने  से  पहले
 सब

 से  पहली  ज़रूरत  इस  बात की  हैं  कि  सरकार को  यह  देखना

 चाहिये कि  कहीं कोई  वेस्ट  तो  नहीं  हो  रहा  किसी  क्षेत्र  में  ज्यादा  ak  चक

 खर्चा  तो  नहीं  हो  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  प्रिया  ख्याल है  कि  सरकार  के

 जरिये  से  जितने  काम  होते  उनमें  प्राइवेट  तौर से  काम  कराने  की  अपना  कहीं  ज्यादा

 खर्चे  होता है  ।  चाहे  श्राप  सड़कों  के  बनाने में  देख  या  मकानों  के  बनाने  में  सरकार  द्वारा

 चलाये  जाने  वाले  इन  कामों  में  झंवाधुष  खर्चा  हो  रहा  है  कौर  जनता के  धन  का  अपव्यय हो  रहा  है

 शर  मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  को  इस  दिशा में  काफ़ी  ध्यान  देना  चाहिये  ak  इस  भझ्रपव्यय  शर

 marge  अपव्यय
 को  रोकने  के  लिये

 सक्रिय  कदम  उठाने  चाहियें  ।
 इस  सम्बन्ध  मे ंजो  एक  सुझाव

 इस  सदन  के  कई  एक  माननीय  सदस्यों  ने  दिया  था  कि  इसके  लिये  पार्लियामेंट  के  मेम्बरों  की  एक

 कमेटी  बनाई  जानो  चाहिये  जो कि  इस  बात की  निरन्तर  जांच  करती  रहे  कि  सरकारी  कार्य के

 किसी  क्षेत्र  में  अपव्यय  a  फिजूलखर्ची  तो  नहीं  हों  रही  मेरा  विश्वास  है  कि
 अगर  इस  तरह

 को  कोई  एक  पार्लियामेंटरी  कमेटी  बन  गई  तो  सब  लोग  समझ  जायेंगे कि  कहीं  उनके  काम

 में  कोई  गड़बड़ी  पायी  जायगी  या  कोई  नुक्स  पाया  जायगा  तो  वे  बचेंगे  नहीं  कौर  उसके  लिये  उन्हें

 समुचित  दंड  दिया  जायगा  तो  वे  ठीक  तरह  से  करेंगे  ।  मेरा  कहना  यह  हैं  कि  अपव्यय

 रोकने  के  बाद  भी  ठीक  से  काम  नहीं  चलता  तब  सरकार  को  ग्र ति रिक्त  नये  कर  लगाने  का  हक

 पैदा  होता  है  ।

 दूसरी बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  सुती  कपड़े पर  यह  जो  दो-पैसे  प्रति वर्ग  गज़  की

 उत्पादन  शुल्क में  वृद्धि  की  गई  इसका  असर  भ्र ौर  बोझ  देश  के  गरीब  आदमियों  पर  पड़ेगा

 गरीब  आदमियों  को  ही  इस  कर  वृद्धि  का  भार  ज्यादा  ५  यह  ठीक हैं  कि  सुपर फाइन

 कपड़े  पर  ड्यूटी  ढाई  जाना  प्रति  वर्ग  गज़  तक  हो  जायगी  लेकिन  यह  वर्ग  गज़  पर  होने
 की  वजह

 से  यदि  गौर  से  देखा  जाये  तो  वह  ्  दोनों  किस्म  के  कपड़ों  पर  करीब-करीब  बराबर  पड़  जायगा  ॥

 कोर्स  ate  मीडियम  क्लाथ  बहुत  कम  कीमत  का  होता  है  जब

 कि  सुपरफाइन  क्लाथ  ज्यादा  कीमत  का  होता है  इसलिये  रुपये  के  परसेंटेज  के

 हिसाब  से  देखा  जाय  तो  मेरा  ख्याल  है  कि  उसमें  कोई  ज्यादा  फक  नहीं  इसलिये  वित्त

 मंत्री  महोदय  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  कम  से  कम  कोर्स  ate
 मीडियम  किस्म

 के  कपड़ों पर  यह  ड्यूटी

 कुछ  कम  होनी  चाहिये  ।

 इसके  में  एक  बात  दौर  गरज  करना  चाहता  हूँ  कौर  वह  यह  हैं  कि  कोस  मोतियों  ate

 साड़ियों  को  जो  इस  उत्पादन  शुल्क  से  मुक्त  किया  गया  है  तो  आख़िर  कोर्स  धोती  कौर  साड़ी

 के  मानी  क्या  हैं
 ?  मुझे एक  मिल  मालिक  ने  बतलाया  कि  कोसे  धोतियाँ  ak  साड़ियां मिलों  में  बहुत

 कम  बनती  बहुत ही  थोड़ा  परसेंटेज  उनका  मिलों में  बनता है  क्योंकि  १४  कोर्ट से  ऊपर  की  मीडियम

 में  का  जाती है  मेरा  ख्याल  यह  है  कि  जहाँ  कोर्स  मोतियों  कौर  साड़ियों  को  एग्जेम्प्ट  किया

 गया  है  वहां  मीडियम  किस्म  की  धोती  शहरों  साड़ियों  को  भी  एग्जेम्प्ट  करना  चाहिये  |
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 में  इस  में  बात  हल  देखता  हूँ  a  वह  यह  है  कि  हमारे  करघों  खादी  के  बने

 व्यवसाय को  इससे  प्रोत्साहन  मिलेगा  क्योंकि  जो  टेक्स  मिलों  के  बने  हुए  कपड़े  पर  उसकी

 वजह  से  खादी  कौर  गाढ़े  को  उनसे  बाजार  में  प्रतियोगिता  करने  का  बरच्छा मौका  मिलेगा

 एक  बात  में  इसी  सिलसिले  ०११  कहना  चाहता  हूँ  कि  प्राइवेट  सेक्टर

 की  तरफ  से  यह  कहा  गया  कि  हमें  एक्सपोर्ट  करने  में  काफ़ी  दिक्कत  अनुभव

 होती है  सनौर  हमारी  ae  बहुत सी  दिक्कतें बढ़  गई  हें  कौर  इस  तरह  से  कपड़े  की  नई  मिलों

 को  खोलने  से  व  आगे  बढ़ने  से  रोका  गयाना  उनको  इस  तरह  से  ज्यादा  कपड़ा  बनाने  से  मगर

 रोका  जायगा  तो  उनको  में  प्रतियोगिता  करने में  दिक्कत  इस  सम्बन्ध में  मेरा  सुझाव

 है  कि  हम  इस  तरह  की  एक्साइज  ड्यूटी  लगायें  कि  वह  एक्सपोर्ट  )

 होनें  वाले  माल  पर  न  अगर  एक्सपो  पर  हम  एक्साइज  ड्यूटी  न  लगायें  तो  फिर  हमारे

 कपड़े  के  लिये  दूसरे  बाजार  भ्रमणी  तरह  से  सुलभ  हो  सकते  हें  यहां  हिन्दुस्तान  में  खादी  र

 गाढ़ा  भी  खूब  बिकेगा  चूंकि  यहां तो  हमें  खादी  ate  दूसरी  चीज़ों  को  प्रोत्साहन देना  इसलिये

 हमें  मिल के  कपड़े  पर  उत्पादन  कर  लगा  कर  उसे  करना  है  |

 एक  बात  यह  कही  गई  है  कि  खादी  कौर  करघे से  किसी  तरह  से  भी  हमारे  कपड़े  की  मांग

 पुरी  नहीं  हो  सकती  ।  में  यह  अरज़  चाहता  हूँ  कि  ऐसी  बात  नही ंहै  ।  हमने  पिछले  तीन

 साल  में  देखा  कि  €o  करोड़  गज़  बढ़ कर  अरब  झ्र ५०  करोड़ गज़  कपड़ा  करघे से

 बनने  लगा  हे  प्रौर  थोड़े  से  समय  में  हमने  देखा  कि  उसका  उत्पादन  पहले  की  अपेक्षा  ड्योढ़े  से  भी  ज्यादा

 हो  गया  श्र  मुझे  तो  इसमें  कोई  शक  नहीं है  कि  ame  हम  इस  व्यवसाय
 को  प्रोत्साहन

 उसे  चरागे  बढ़ने  का  मौक़ा  दें  और  नये  तरीक़  निकालें  नये  नये  डिज़ाइन  बनायें  तो  हमारी  कपड़े

 की  झ्रावइ्यकता  इस  करघे  के  व्यवसाय  से  पूरी हो  सकेगी  भ्र ौर हमें  मिलों  के  कपड़े  की  जरूरत  नहीं

 रहेगी  शरीर इस  तरह  गृह
 उद्योग  की  उन्नति  करने

 से
 लोगों

 को
 काम

 भी
 मिलेगा  कौर  बहुत  हद

 तक  उसके  द्वारा  हम  art  बेकारी  की  समस्या  को  भी  हल  कर  सकेंगे  |

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर
 व  मावेलिक्करा  )

 :  सब  से  पहले मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ

 किश्नी  मित्तल ने  लोक-सभा में  जो  बातें  कही  थीं  उत  पर  मुझे  आपत्ति  है  कौर में  स्पष्ट  रूप से

 कहता हूँ  कि  प्रशासक  चाहे  कितना  ही  wear  ईमानदार क्यों
 न

 हो  परन्तु  हमारा  त्रावणकोर

 कोचीन राज्य  उसे  किसी  हालत में  स्वीकार नहीं  करेगा  ।

 श्री  मित्तल  ने  यह  भी  कहा  कि  विरोधी दल  के  सदस्य  व्यथ  में  ही  सरकार  की  आलोचना

 व  निन्दा
 करते  रहते  हैं  ,  परन्तु में  उन्हें  बता  देना  चाहता  हूँ  कि  हमने  स्वतन्त्रता  आन्दोलन

 में  १५  या

 २०  वर्ष
 तक  भाग  लिया है  कौर  हम  कांग्रेस  को  शक्ति  प्रदान  करते  रहे  हैं  श्र  कंवल

 स्वतन्त्रता

 प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात  ही  जब  कि  कांग्रेस  के  साथ  हमारा  सैद्धान्तिक  मतभेद  gat  तभी  हमने

 विरोधी  दल  का  निर्माण  किया ।  हमारी  आलोचना  की  गम्भीरता  हमारी  सद्भावना

 पर  सन्देह  करना  ठीक  नहीं  होगा
 |

 राय-व्यस्क के  बारे  में  में  यह  कहूँगा  कि  आगामी  निर्वाचन  की  पृष्ठ  भूमि  तैयार
 करने  के

 विचार से  ही  इस  प्रकार का  राय-व्यस्क  प्रस्तुत  किया  गया  ।  इसमें  जनसाधारण  की  बजाये

 पत्तियों  की  सहायता  व  समर्थन  प्राप्त  करने का  प्रयत्न  किया गया  है  ।  हमें  बताया  गया

 कि  आगामी  पांच  वर्षों  में  भारत  को  ४८००  करोड़
 रुपये

 की  आवश्यकता  हैं  परन्तु  यह  ४८००  करोड़

 रुपया  किस  प्रकार  प्राप्त  किया  जायेगा  wad  कौन  से  कर  बढ़ाये  जायेंगे  यह  कुछ  नहीं  बताया

 मल ८  wast में
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 एन०  श्री
 कान्ता  नायर  |

 गया है  कौर  प्रथम  वर्ष  में  केवल  BOY  करोड़  रुपये की  राय  बढ़ाई  गई  है  ।  ऐसा  क्यों  किया

 गया हैं  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  हैं  ।

 राय-व्यस्क
 भाषण  के  भाग  क  में  बताया  गया हैं  कि  राष्ट्रीय  के  भ्रनुसार  कर  बढ़ाये

 जायेंगे शौर  कराधान  जांच  भ्रायोग  की  सिफारिशों  से  भी  सरकार  की श्रावइ्यकता  पुरी  नहीं  होगी  ।

 परन्तु  यह  सब  उस  राय-व्यस्क  में  नहीं  किया गया  है  ।  कुल  ३४  करोड़  रुपये के  करों  में  से  २५

 करोड़  रुपये के  अप्रत्यक्ष  कर  लगाये  गय ेहैं  जिनका  निर्धन  लोगों पर  अधिक  प्रभाव  पड़ता  कपड़ा

 खाने के  तेल  प्रौढ़  साबुन  के  मूल्य  बढ़  गये  हैं  ।  बरच्छा  होता  यदि  खाने  के  तेल पर  कर  का  इस  प्रकार

 समायोजन
 किया  जाता  कि  केवल  पूंजीपतियों  पर  ही  उसका  प्रभाव  परन्तु  नारियल  के

 तेल पर  शुल्क  बढ़ाने  से  पूंजीपतियों  को  दोहरा  लाभ  होगा  कौर  त्रावणकोर-कोचीन  मालाबार

 के  लोगों  को  कष्ट  सहन  करना  पड़ेगा  |  उनकी  फसलों  के  मूल्य  गिर  रहे  we  तो  उन्हें  दोनों

 समय  भोजन  भी  उपलब्ध नहीं  होता  इन  अप्रत्यक्ष  करों का  बोझ  इन्हीं  लोगों  पर  पड़ेगा  ।  वर्ष

 LEV YQ—VS  से  PEYV—UY TH GST तक  उत्पादन  कौर  सीमा  शुल्कों  में  ४२  से  ६४  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 रेल  के
 किराये

 बड़े  हैं  श्र  राज्य  सरकारों  ने  विक्रय  कर  जैसे  कई  कर  लगाये  हैं  ।
 इस  से

 जनसाधारण की  आर्थिक  स्थिति  का  अ्रनुमान  लगाया जा  सकता

 व्यक्तिगत  कराधान  के  बारे में  ७५ आयोग ने ने  सिफारिश  की थी  कि  २४,००० रुपये  से  अ्रधघिक

 की
 ae

 पर  ५६  प्रतिशत
 अ्रधिभार

 शर
 इतना  हो  भ्र निवार्य  निक्षेप  लागू  किया  जाये  ।  परन्तु

 व्यय  प्रस्तावों  में  ७०,०००  रुपयें  की  राय पर  की  सिफारिश  से  कम  अधिभार  शादी

 लगायें गये  ह  RY, 00  रुपये  ७०,००० रुपये  के
 बीच

 की  वालों  को  मुक्त  कर  दिया
 न

 गया  हैं  ।  इस  श्रेणी  में  बड़े-बड़े  सरकारी  कर्मचारी  कौर  काफी  करदाता  ५  ge

 मुक्त
 करने

 का
 धनिकों  की  सहायता  करने

 की
 नीति  ही

 ।

 डेढ़  लाख  रुपये
 वार्षिक

 राय  वालों  पर
 श्रनिवायें

 निक्षेप  वाली  योजना  लागू  नहीं  की  गई

 उन  के  निक्षेप  वापस  नहीं  किये  जाने  चाहिये  अपितु  ४५  वर्ष
 जैसा  कि  आयोग

 ने  सिफ़ारिश

 की  उनका  उपयोग  किया  जाना  चाहिये

 रूस  में  प्रत्येक  व्यक्ति  को  विकास  area  के  लिये  wat  राय  का  ६  प्रतिशत  जमा  करना  पड़ता

 है  यहां हम  इस  प्रकार  तो  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  बहुत से  लोगों की  aa  उनकी  निम्नतम

 mera  से  भी  कम  हैं  परन्तु  उन  लोगों  पर  तो  दबाव  डाला  जा  सकता  है  जिनकी  ae

 QY,o.0¢  रुपये  से  अधिक  हैं  ।  झ्रावइ्यकता  पड़ने पर  उनके  परिवार  इस  बचाये  हुए  धन  में  से  कुछ

 निकाल कर  उसका  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।  श्री  गाडगिल  के  कथनानुसार  कराधान  का  भ्छ्

 की  वृद्धि  के  भ्रनुसार  होना  चाहिये  |

 कैपिटल  नामक  पत्रिका  के
 ८

 १९४५६  किक  प्रथम  पृष्ठ  पर  प्रकाशित तक  लेख  से

 पता  चलता  है  कि  कर  पूंजीपतियों  की प्रत्याशा  से  भी  कम  लगाये  गये  हैं  ।  परन्तु  जिस  बात  की

 प्रत्याशा  थी  वह  भी  नहीं की  गई  है  ।  एक  समाजवादी  व्यवस्था  के  लिये  धन  की  भअ्रधिकतम  सीमा

 निर्धारित  सम्पदा  शुल्क  की  उच्च दर  कौर  कराधान  उपेक्षित  होते  हैं  परन्तु  यहां  पूंजीपति

 कल्याण  राज्य  में  विकास  कार्यों  के  लिये  धन  एकत्र  करने  के  हेतु  का  ही  गला  घोंटा

 जा  रहा  हैं  जब  कि  मध्यम  कौर  उच्च  मध्यम  वर्ग  पर  करारोपण  किया  जा  सकता  था
 |

 ५  ~

 हम
 रात  हू  कि  प्राक्कलनों  भ्र ौर  वास्तविकता  का  परस्पर  प्रकार  प्रत्येक  वर्ष  बढ़ता

 ही  चला  जा  were
 |

 इस  वर्ष  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  लिये  भ्रावंटित  पांच  करोड़  रुपये

 में  से  एक  पाई  भी  खर्चे
 नहीं

 की
 गई  है  ।  प्राय-व्यस्क  में  आवंटित  समस्त  राशि  खर्चे  भी  हो  गई

 ऐसे  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  भी  रह  गये  ।
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 मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  हैं  कि  सरकार  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  उद्योगों  के  विकास  की  कौर  क्यों

 घ्यान  नही ंदे  रही है  जबकि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  को  शिकायत  है  कि  वह  विदेशों  से  १७.६१  करोड़

 रुपये  के  मलय  का  सामान  खरीदने  A  भ्र समर्थ  रहा  है  ।  यदि  यह  उद्योग  स्थापित  किये  जायें  तो

 बढ़ती  हुई  बेरोज़गारी  भी  कम  हो  सकती हे  भ्र हम  स्वतन्त्रता  का  संरक्षण  भी  कर  सकते

 ऐसो  स्थिति में  जब  कि  water  कौर  ब्रिटेन  जेसे  साम्राज्यवादी देश  पाकिस्तान  का  पक्ष  लें

 रहे  हमें  इन  उद्योगों  प्रदीप  ध्यान  देना  चाहिये  |  प्रतिरक्षा  मंत्री  को  भी  इस  मामले  पर  alas

 विचार  करना  चाहिये  ।  विकास  कार्यक्रम में  इन  उद्योगों

 को

 भी

 उपयुक्त  स्थान  दिया  जाना
 १  PEUg  के  इंडियन  एक्सप्रेस के  में  प्रकाशित  एक  मुख्य  लेख  में  कहा  गया

 कि

 राष्ट्रीय प्राय  में  हुई  वृद्धि  के  अत सार  कर
 नहीं  बढ़ाये गये  हैं  तौर  श्री  देशमुख ने  पूंजी  राय-व्यस्क

 की  तुलना में  राजस्व  राय-व्यस्क को  कम  महत्व  दिया हैਂ  ।  सब  से  बड़ी  बात  यह  है  कि  प्राय-व्ययन

 प्रस्तावनाश्रों  का  पहले  ही  पता  चल  गया था  ।  लोगों को  कौर कई  संसद  सदस्यों  को  सन्देह है

 कि
 यह  सब

 सचिवों  atc  मंत्रियों
 के

 व्यक्तिगत  सहायकों  के  कारण  ही  guts प्र  उन्हे

 कोई  दण्ड  नहीं  दिया  गया  है  ।  इस  विषय  में  पुरी  तरह से  झ्रनसन्धान  किया  जाना  way

 सरकारी  कार्यालयों  की  सच्चाई  कौर  ईमानदारी  पर  लोगों  को  सन्देह  हो  जायगा  |  इसका

 पलिस  द्वारा  किया  जाना  चाहिय े।

 श्रीमती  ताकतवर  सिन्हा  (  )  २९  फरवरी को  वित्त  मंत्री  द्वारा  पूर:स्थापित

 प्राय-व्ययन  से  गैर-सरकारी  क्षेत्र को  बड़ी  सहायता  मिली है  ate उन  लोगों  जो  भ्र त्या धिक

 कराधान  की  सम्भावना  से  भयभीत  हो  रहे  सुख की  सांस ली  है
 परन्तु हमें

 देखना
 यह  है

 कि

 इस  शिरास-व्यस्क में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लियें  क्या  किया  गया है  ।  हमारी समझ  में
 |

 नहीं

 ara कि  भ्रामक  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पुरा  करने के  लिये  धन  कहां से  कौर  किस  प्रकार

 प्राप्त  होगा  शर  देश  का  आधिक  विकास  किन  भ्राधारों  पर  होगा  |

 प्राय-व्ययन  पहले  हम  योजना  आयोग  सम्बन्धी  चर्चा  सुनते  रहे  उनको  सुनने  के

 पर चात इस परिणाम इस  परिणाम  पर पहुंचना  स्वाभाविक ही  था  कि  समानता को  कम  करने  के  लिये

 करारोपण  का  प्रयोंग  किया  जायेगा  प्रात  आयकर  ग्रोवर  सम्पदा  शल्क  बढ़ायें  जायेंगे  प्रौढ़  समस्त

 धन
 भर  अधिक

 अ्राय पर  कर
 लगाया

 जायेगा
 |  परन्तु  हमें यह  देखकर  बड़ा  garg  कि

 वित्त  मंत्री  इस  विषय  में  बिल्कुल  मौन
 रहे  कौर ऐसे  समय  में  जब कि  भारत के  इतिहास  का  दूसरा

 पृष्ठ  उल्टा  जा  रहा  वित्त  मंत्री  का  मौन  रहना  एक  बड़ी  विचित्र  बात  है  ।  इतनी  बड़ी  ग्रोवर

 महत्वकांक्षी  योजना  को  वह  कंस  करेंगे  ।  इसके  कारण  लोगों में  प्रस् थिरता की  सी  भावना

 पैदा
 हो  गई  है  ।  हमारे  सामने  जो  चित्र  रखा  गया  है  वह  अस्थायी-सा  जान  पड़ता  हैं शर  तभी

 मैंने कहा
 था  कि  इसका  वास्तविक  रूप  देखने

 के
 लिये  हमें कुछ

 प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।  माननीय

 वित्त  मंत्री  ने  योजना  आयोग
 के

 सभापति  होने  के
 नाते

 जो  कुछ  कहा  कौर
 लोक

 सभा  में  वित्त  मंत्री

 होन ेके  नाते जो  कुछ  कहा  उनमें  बहुत  भ्रातृ  योज़ना  आयोग  के  सभापति  होने  को  नाते

 उन्होंने  कराधान  सम्बन्धी बड़े
 प्रगतिशील

 कौर  महत्वाकांक्षी  प्रस्ताव  रखे थे  परन्तु  प्राय-व्ययन में

 उन  प्रस्थापनाश्रों  को  प्रारम्भ  तक  करने  की  आतुरता  नहीं  दिखाई गई  है  |  उन्होंने  यह  दो  रूप  कयों

 धारण  किये  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  कराता  परन्त ुमैं  इतना
 श्रव्य  कहूँगी  कि  इस  अवसर  पर

 उन्हें  आगामी  योजना  के  लिये  कोई  ठोस  कार्य  करना  चाहिये
 था  ।  आगामी  योजना  से  सम्बद्ध  होने  के

 कारण  इस  राय-व्यस्क का  विशेष  महत्व  ह  ।  इस  मे  देशकी  महान  समस्याओं  को  हल  किया  जाना  चाहिए

 fat  wast  में

 M96LSD
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 [  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  |

 था  परन्तु  हमें  तो  उस  का  कोई  उल्लेख  तक  दिखाई  नहीं  देता  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  रूप  रेखा

 के  बारे  में  वित्त  मंत्री  ने  कहा  था  कि  कराधान  सम्बंधी  प्रत्येक  प्रस्तावना  को  इस  दृष्टिकोण  से  देखा

 जायेगा  कि  उससे  कितना  राजस्व  प्राप्त  इसके  प्रशासन  में  कठिनाई  तो  नहीं  होगी  ।  इसका  आर्थिक

 उत्साह  पर  प्रभाव  कया  होगा  इससे  आर्थिक  समानता कितनी  कम  होगी  ।  परन्तु  वास्तव में  ऐसा

 कुछ  भी
 नहीं  किया  गया  कौर  इस  विषय  में  भ्रनुत्तरदायित्वता का  प्रमाण दिया  गया  है

 ।
 मैं  वित्त  मंत्री

 से  यह  प्रशन  पुछना  चाहती  हूँ  कि  जिस  आर्थिक  विकास  की  वह  योजना बना  रहे  हैं  उसके  भिन्न-भिन्न

 पहलू  कया  हैं  ?  योजना  के  लिये  रुपया  कहां  से  उन्हें  यह  स्पष्ट  करना  चाहियें  |

 यह  जानना  हमारा  अधिकार है  ।  इसके  बिना  लोगों  की  कर  देने  की  क्षमता  कौर कर  द्वारा

 होने  वाली  प्राप्ति का  पता  नहीं  चलेगा कौर  कोई  योजना  इनके  जाने  बिना  नहीं  बनाई जा  सकती

 है  ।  यदि  हम  करारोपण  की  ठीक-ठीक  योजना  हीं  बनाते  हैं  तो  हमें  घाटे  की बर्थ-व्यवस्था  का  आश्रय

 लेना  पड़ेगा  जिसका  परिमाण  बढ़ता  ही  चला  जा  रहा हैं  कौर  जिसका  मुद्रास्फीति  पर  भी  प्रभाव

 पड़ता है  ।  मैं  वित्त  मंत्री  से  प्रार्थना  करती  हूँ  कि  लोक-सभा  में  श्रांथिक  raters पर  बोलते  समय  वह

 प्रस्तावनाश्रों  का  स्पष्ट  चित्र  हमारे  सामने  रखें  ।  राज्य  सरकारों  के  प्राय-व्यस्कों से  पता  चलता  है  कि

 खर्चे  का  ग्र धि कतर  भार  केन्द्रीय  सरकार पर  ही  पड़ेगा  कौर  जब  तक  राष्ट्रीय  are  बढ़ने  से  केन्द्रीय

 वित्त  में  वृद्धि  नहीं  होती  है  तब  तक  राज्य  सरकारों  के  खर्च  के  लिये  राजस्व  की व्यवस्था नहीं  की  जा

 सकती  हैं  ।  गत  सात  वर्ष  से  वित्त  मंत्री  लोगों  की  कर  देनें  की  क्षमता को  नहीं  बढ़ा  सके  हैं  बल्कि

 वह  उत्पादन  शुल्क  को  वढ़ा  कर  सीमा  शुल्क  को  कम  करते  रहें  हैं  ।  निर्यात  शुल्क  के  घटा  देने  के  कारण

 हमारा  सीमा  शुल्क  राजस्व  भी  कम  हो  गया  है  श्र  दिन  प्रतिदिन कम  होता  जा  रहा है  |

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  ख़र्चे  में  कमी  करने की  बात  बड़े  उत्साह  के  साथ  कही  है  परन्तु  मुझे

 रहे ंकि  वह  इसे  पूरा  कर  भी  सकेंगे  |  वास्तव  में  आजकल जब  कि  प्रशासकीय  व्यवस्था  इतनी  बोझिल

 बनती  जा  रही  हैं  श्र  दिन  प्रतिदिन  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  तब  पता  नहीं  वित्त  मंत्री

 कैसे  मितव्ययता  करने की  बातें  करते  ।  व्यक्तिगत रूप्  उसमें  अधिक  विश्वास  नहीं  करती  ।

 घाटे  की  श्रेय-व्यवस्था के  सम्बन्ध  में  मुझे  भी  श्रीलंका हैं  ।  देश  का  कुल  घाटा  ३८०  करोड़

 रुपये
 का  यह  कोई  छोटी  रकम  नहीं है

 ।
 भारत  की  वर्तमान  परिस्थितियों में  मेरा  विचार है  कि

 इतने  घाटे  की  अ्रथे-व्यवस्था करने  का  यह  सबसे  बड़ा  प्रयास  इस  वर्ष चाल  वर्ष  से  अधिक  १७०

 करोड़  रुपयें  इस  घाटे  की  अ्रथे-व्यवस्था  के  लिये  अलग  रखे  गये  इस  का  हमारी  भ्रमण-व्यवस्था

 पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 समूचे  देश  के  लिये  यह  एक  महत्वपूर्ण  वित्त  मंत्री  का  कहना है
 कि  इससे  कोई भी  बुरा  प्रभाव नहीं  -  पड़ेगा  ।  लेकिन इस  समय  इसके  सम्बन्ध  में  निश्चित  तौर  पर

 कुछ  नहीं  जा  सकता  ,  क्योंकि  हम  wat  आगामी  ay
 की

 उत्पादन  तथा  आयातों  की  वृद्धि  का

 अनुमान  नहीं लगा  सकते हैं  ।  क्या  हम  अपने देश  में  इस  घाटे  की  अर्थ-व्यवस्था  का  सामना  करने के
 लिये  १५०  करोड़  रुपयों  के  मूल्य के  प्रतिकूल  व्यापार-भ्रातृ  को  व्यवस्था  करने  जा  रहे हैं  ?

 यह  तो  कोई  भी नहीं  कहेंगी ।  यदि  हम  अगले  वर्ष  इसमें  सफल  हो  तो  गत  वर्ष  भांति ही  हमारा

 कुल  घाटा  २२२  करोड़  रुपयों  ही  रह  जायेगा  ।  गतवर्ष  हमारे देश  में  ३५  करोड़  रुपये  का  अनुकूल

 अन्तर  रहा  था
 |

 पर  इस  समय  उसका  अनुमान करना  नितान्त  असम्भव  सरकार

 म
 वृद्धि  करके

 ६०
 या

 ७०
 करोड़  रुपयों  का  प्रतिकूल  व्यापार-अ्रन्तर  तो  प्राप्त  कर  सकती  पर

 १५०  करोड़  का  प्रतिकूल  व्यापार  अन्तर  होना तो  असम्भव  होगा  ।

 इससे  रन  उठता  है  कि  हमारे  वैदेशिक  व्यापार  में  कितनी  बड़ी  खाई  पड़  मौर  भ्रार्थिक

 संतुलन  प्राप्त  करने  के  लिये  हमारे  घाटे  की
 बर्थ-व्यवस्था

 में  कितनी  कमी  रहेंगी  ।  सौ  करोड़  रुपये
 के  प्रतिकूल  भुगतान-अन्तर  से  हम  भ्र पनी  घाटे  की  व्यवस्था  को  गत  वर्ष के  स्तर  पर  ला  सकते  हैं  ।
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 वित्त  मंत्री  ने  कहा  है.कि  गत  वर्ष  २२२  करोड़  के  घाटे
 की  बर्थ-व्यवस्था

 से
 भी  चीज़ों  की

 कीमतों
 में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  थी

 ।
 लेकिन  उससे  चालू  वर्ष  में  जून  तक

 कीमतों  में  १०  प्रतिश्त  की

 वृद्धि  तो  हुई  ही  थी  ।  यह  मुद्रा-स्फीति  का  संकेत  है
 ।

 अरब  जब
 कि

 हम  वित्तीय  अगले  वर्ष  में  ३६०  करोड़

 के  घाटे की  अ्रथे-व्यवस्था  कर  रहे  हैं  तो  मुझे  श्रीलंका  हैं  कि  इससे  कीमतों में  १०  प्रतिशत  की  ate  बद्धी

 हो  जायेगी ।  इस  प्रकार  कीमतों  में  भ्रान्ति
 कुल  वृद्धि

 २०
 प्रतिदिन  तो  हो  ही  जायेगी

 |
 इसलिये

 fart

 मंत्री को  मुद्रा-स्फीति  का  निवारण
 करने के  लिये  सावधानी  से  काम  लेना  चाहिये  ।  उन्हें  आयातों  पर

 शौर  भ्रमित  ध्यान  देना  जिससे  कि
 लगभग  १००  करोड़

 रुपये
 का  प्रतिकूल  व्यापार  अन्तर

 बना  रहे  ।  केवल  तभी  हम  प्रपनी  अर्थ-व्यवस्था  में  कुछ  संतुलन  बनाये  रख  सकते  हैं  ।

 इसके  मैं  वित्त  मंत्री  से  शभ्रतुरोध  करती हूं  कि  उपभोक्ता  वस्तुध्नों  के  वास्तविक

 उत्पादन  को  चाल  वर्ष  से  ५  प्रतिशत  अधिक रखा  जाये  इसी से  हम  उनकी  क़ीमतों  में  होने  वाली

 को  रोक  सकेंगे ।

 २४०  करोड़  रुपये  से  अ्रघिक  की  घाटे  की  बर्थ-व्यवस्था  से  देश  में  मीरा-स्फीति  की  परिस्थितियां

 उत्पन्न  हो  जाती  हैं  ।  हमें  यह  ध्यान  में  रखना  चाहिये ।  arene  कि  वित्त  मंत्री  आयातों  तथा  उत्पादन

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  ऐसे  उपाय  करेंगे  जिनसे  कि  मुद्रा-स्फीति  का  भय  नहीं  रहेगा  ।

 श्री  मुरारका  पुझन् ) [ि  :  में  प्राय-व्ययन बनाने  की  पद्धति  में  सुधार  किये  जाने  की

 मांग  का  समान  करता  हूँ  ।  एक  माननीय  सदस्य ने  कहा  कि  हमारे  राय-व्यस्क का  ढांचा  एक  विवरणात्मक

 प्राय-व्ययन  जसा  उसे  काय पूर्ति  राय-व्यस्क  होना  चाहिये  |  में  उनसे  सहमत  हूँ  ।  क्यों
 ?

 हमारे  प्राय-व्ययन का  वर्तमान  ढांचा  वही है  जो  विदेशी  शासकों  ने  भ्र पना या था  ।  पर  उनका

 न  तो  जनता के  प्रति  कोई  उत्तरदायित्व ही  था  कौर  न  वे  अपने  राय-व्यापक  की  अर्थिक  नीति  को

 जनता  को  समझाने  की  आवश्यकता ही  समझते थे  ।  उनका  तो  एक  ही  उद्देश्य  देश  में  शांति  कौर

 व्यवस्था बनाये  रखना  प्रौढ़  कार्यपालिका  के  व्यय पर  एक  वैधानिक  नियंत्रण रखना  |  हमारा  देश

 विश्वाल  निर्माण-कार्यों को  प्रारम्भ  कर  रहा  हमें  aa  की  आर्थिक  सम्पन्नता  में  वृद्धि  करनी है

 हमें  wa  कार्यपद्धति  राय-व्यस्क  की  पद्धति  भ्र पना नी  जिससे  कि  देश की  जनता  को

 सरकार के  कार्यों  कौर  सुलतानों  का  भी  आभास  मिलता  रहे  |

 यह  समस्या  बिल्कुल  नयी  नहीं  है  ।  अ्रमरीकां  में  भी  १९४९  में  प्राय-व्ययन  सम्बन्धी  सुधारों

 का  सुझाव  देने के  लिये  एक  आयोग  नियुक्त  गया  था  ।  उस  के  प्रतिवेदन की  भूमिका

 में  ही  दो  प्रश्न  उठायें  गये  थे  ।  कर  रात  से  धन  क्यों  लिया जा  रहा  है  र  उसके  बदले  उन्हें  सरकार

 या  देगी ?  आयोगने नें  कहा था  कि  का  तत्कालीन  राय-व्यस्क  इन  दोनों  प्रश्नों  के  पुरे-पुर

 उत्तर  नहीं  देता  था  कौर  इसीलिये  उसमें  सुधार  की  झ्रावइ्यकता  थी  ।  हमारे  राय-व्यस्क  की पद्धति

 भी  इन  दो  प्रश्नों  के  उत्तर  नही ंदे  पाती  है  ।  उससे  कार्यपालिका के  व्यय  पर  नियंत्रण  तो  रखा  जा

 सकता  है  पर  इससे  राय-व्यस्क  में  निहित  श्रार्थिक  नीति  को  नहीं  समझा  जा  सकता  है  ।

 हाल  ही  में  बैंकाक  में  हुए  एशिया  तथा  सुदूर पूर्व  के  लिये  aia  आयोग के  सम्मेलन  में  भी

 इस  पर  विचार  किया  गया  था  ।  प्राय-व्ययन  को  विंमान  पद्धति  के  सम्बन्ध  सम्मेलन  के  सभापति

 डा०  लोकनाथ का  भी  यही  मत  था  ।  सम्मेलन  ने  स्वीकार किया  था  कि  सरकार  की  विवरणात्मक

 आय-व्यस्क  की  पद्धति  हमें  कुछ  व्यय  के  सम्बन्ध  में  सुचना  तो  देती  पर  उससे  हम  राय-व्यस्क
 की

 ५  NAN
 श्रमिक  नीति

 को  नहीं  समझ  सकते  क्योंकि उसके  लेखे  के  वर्गीकरण  की  पद्धति  ही  ऐसी  है  कि

 उसको कोई  arf
 विवेचना

 नहीं
 की

 जा  सकती  है  शौर
 जनता  उसका  कोई  भी  उपयोग  नहीं  कर

 मूल  अंग्रेजी  मैं
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 [  श्री  मुरारका  |

 उससे  कुल  व्यय  कौर  राय  का  पता  चल  सकता  पर  किस  पर  कितना  व्यय  gut  है

 इसका  नहीं  ।

 विवरणात्मक  राय-व्यस्क  कौर  कार्य पूर्ति  राय-व्यस्क  में  मुख्य  यह  है  कि  पहले

 व्ययक से  हमें  केवल  यही  पता  चल  पाता है  कि  किस  मंत्रालय  में  कितने  कर्मचारी  eat  उस

 कितना  व्यय  किया  गया  लेकिन  दूसरे  प्रकार  के  श्रेय-ब्रिक से  हमें  यह  भी  पता  चल  सकता है
 कि  उस  मंत्रालय

 ने
 कितनी  योजनायें  तथा  परियोजनायें  कार्यान्वित  कीं  कौर  उनका  क्या  परिणाम

 निकला
 |  इस  दूसरे  प्रकार  के  राय-व्यस्क से  हमें  विभिन्न  प्रांतों  श्र  विभागों  की  तुलना  करने

 के  लियें
 एक

 rare  मिल  जाता  ह  ।
 वित्त  मंत्री  को  इस  दिदा  में  प्रयास  करना  चाहिये  ।

 यह  मांग  गत  ay  भी  माननीय  सदस्य  श्री  प्रयोग  मेहता  ने  की  थी  ।  वित्त  मंत्री.ने  इस  पर

 विचार  करने  का  वचन  भी  दिया  पर  पता  नहीं  कभी  तक
 इस

 सम्बन्ध  में  क्या-कुछ  किया  गया  है
 ।

 मुझसे  पहले  भाषण  देन  वाली  माननीय  सदस्या  ने  कहा  कि  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  से

 स्फीति की  आशंका  बढ़  जाती  वित्त  मंत्री  के  राय-व्यस्क  सम्बन्धी  भाषण  से  यह  स्पष्ट  है  कि  वह

 इस  सम्बन्ध  में  सड़क  हैं  कौर  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  सावधानी  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 लकिन  मैं  बताना  चाहता  हँ  कि  वित्त  मंत्री  को  देश में  वस्त्रोद्योग  की  कीमतों  के  स्तर  के  सम्बन्ध

 में  जो  सूचक  मिला  करतें  वे  कभी-कभी  वास्तविक  भी  होतें  हैं  ।  उदाहरण के  राज  देश

 में  सीमेंट  की  नियंत्रित  कीमत  eras  मिला कर  €१  रुपये  प्रति टन  पर  प्राय  कलकत्ता में

 २००  रुपये  भ्रौर  बम्बई  में  १८०  रुपये  प्रति  टन  से  कम  भाव  पर  उसे  नहीं  ख़रीद  सकते  ।  इससे

 पता  चलता  है  कि  हमारे  यहां  कीमतों  के  १००  या  १४५०  प्रतिशत
 तक  बढ़  जाने की  प्रवृत्ति है  ।  सीमेंट

 की  मांग  भी  कभी  काफ़ी  समय  तक  इसी  प्रकार  बनी  रहेगी  कौर  हमारा  उत्पादन भी  एक  दिन  में  नहीं

 बढ़  जायेगा  |  केवल  कीमतों  का  वर्तमान  नियंत्रण  प्रभावशाली  नहीं  हमें  उसके

 उत्पादन  प्रौढ़  बंटवारे  पर  भी  नियंत्रण  करना  पड़ेगा  |  इसके  बिना  नियंत्रण कभी  सफल  नहीं  होगा  |

 सीमेंट के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  परिस्थिति  में  दो  ही  हो  सकते  हैं--या  तो  राज्य  उसका

 समूचा  व्यापार  अपने हाथ हाथ  में  ले  या  फिर  उस  पर  बिलकुल  भी नियंत्रण  न  रहें ।  यदि  यह  भी

 तो  फिर  उसके  बंटवारे  aye  उसकी  कीमतों  दोनों पर  ही  नियंत्रण  किया  जाना  चाहिये  ।  तभी

 उपभोक्ताओं  को  कोई  लाभ  हो  सकता  arr की  परिस्थिति  में  तो  कम्पनियों  के  मालिक  ही

 माना  मुनाफा कमा  रहे  हैं  ।

 इस्पात  कौर  कागज  के  सम्बन्ध  में
 भी

 स्थिति  यही  है
 ।

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि प्रत्येक वस्तु

 पर  कड़ा  नियंत्रण कर  दिया  जाय  ।  मैं  केवल  इतना ही  चाहता  हू ँकि  इन  वास्तविकताओं की  उपेक्षा

 नहीं  की  जानी  चाहिये  |  घाटे  की  बर्थ-व्यवस्था  को  एक  सर्वागीण  दृष्टिकोण  से  देखा  जाना  चाहियें  ।  हमें

 १,६००  करोड़  रुपये  तक  के  घाटे  की  अर्थ-व्यवस्था  करनी  पड़  सकती  हैऔर  यह  घाटे  की  समस्या

 पुरे  पांच  वर्षों तक  इसी  प्रकार  हमारे  सामने  रहेगी
 ।

 हमें  प्रभी  से
 उसके

 लिये  उचित
 व्यवस्था  करनी

 चाहिये  |

 घाटे  की  भ्रमण-व्यवस्था में  हमने  पांच  वर्षों  के  लिये  लक्ष्य  १२००  करोड़  रुपयों  का

 रखा  है  ।  एक  वर्ष  के  लिये  यह  समस्या  ३४०  करोड़  रुपयों  की  हो  सकती  हैं  हमें  १,२००  करोड़  रुपये

 की
 घाटे

 की
 द्  व्यवस्था  को  ध्यान  में  रखकर  ही  अपने  उपाय  करने  चाहिये

 ।

 में  सरकार  के  एक  विभाग  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  के
 सम्बन्ध

 में  कुछ  कहना  चाहता हूँ  ।

 दो  वर्ष  पहले इस  विभाग पर  YY  लाख  रुपयों  का  व्यय  होता  था  ।  अरब  राय-व्यस्क में  इसके  लिये

 &£७  लाख  रुपयों
 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  लेकिन  इस  विभाग  ने  काम  क्या  किया  है

 ?
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 हमें  तो  केवल  यही  मालूम  है  कि  इस  विभाग  ने  कुल  दस
 सर्वेक्षण

 किये  dak  उनमें
 से

 भी  केवल

 तीसरे  सर्वेक्षण  का  प्रतिवेदन  हमें  प्रभी  तक  मिल  सका  हैं  ।  यह  प्रतिवेदन  भी  अगस्त-नवम्बर  PEXQ

 में  किये गये  कार्य  के  सम्बन्ध में  है  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  अब  PEXK—UL  में  हमें  RYE  के  प्राथमिक

 आंकड़ों के  सम्बन्ध  में  सूचना दी  जायेगी  ।  इससे  क्या  लाभ  होगा
 ?  इसकी  कई  बार  शभ्रालोचना  की

 जा  चुकी  पर  उसका  कोई भी  फल  नहीं  निकला  यदि  उसमें  कर्मचारी  कम  तो  उनकी

 संख्या  बढ़ाई  जा  सकती  पर  उसे  उपयोगी  तो  बनाया  ही  जाना  चाहिये

 इस  वर्ष  एक  मद  पर  ३४५  लाख  रुपये  व्यय  किये  जायेंगे  ।  यह  राशि  विभिन्न

 राज्यों  में  सांख्यिकीय  कामों  के  लिये  बांटी  जायेगी  |  यह  तो  ठीक  पर  चित्त  मंत्री  को  इसका  ध्यान

 रखना  चाहिये  कि  उससे  जनता  को  वास्तव  में  कुछ  लाभ  भी  पहुंचे  ।

 अरब में  कराधान  के  नये  प्रस्तावों  के  प्रश्न  को  लेता  हुं  ।  बोनस  शेयरों  शर  लाभांशों  पर  कर

 लगाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  काफी  झ्रालोचना  की  गई  है  ।  पर  इन  दोनों  पर  कर  आरोपित  करना

 आवश्यक  क्योंकि  बिना एक  पर  कर  श्रारोपित  किये  दूसरें पर  भी  कर  नहीं  किया  जा

 सकता  है  |  यदि  केवल  लाभांशों  पर  कर  लगाया  जाय तो  सभी  संचित  लाभांश  अंशधारियों

 को  बोनस  शेयरों  के  रूप  में  मिल  जायेंगे  ।  इसी  यदि  बोनस  पर  ही  कर  लगाया

 तो  समस्त  संचित  रक्षित  पूंजी  लाभांशों  के  रूप में  बंट  जायेगी ।  ये  दोनों  ही  कर  उचित  हैं  ।  ant

 maar  मिलने में  बताऊंगा  कि  बोनस  शेयरों  पर  लगने  वाला  कर  भावी  लाभांश की  राशि  पर

 पेशगी wear  किया  जाने  वाला  कर  ही  जो  कि  एक  साथ  ही  wear  कर  दिया  जाता  है  ।  इस  प्रकार

 इसको  करने  पर  लाभांश  की  कुछ  राशि  सदा  के  लिये  कर-मुक्त  बनाई जा  सकती  है  ।  इससे

 कुल  मिलाकर लाभ  ही  होगा  ।

 कहा  गया  है  कि  इस  प्रकार  के  कराधान  से  संयुक्त  पूंजी  उपक्रमों  के  लिये  व्यापार  करने की  कोई

 प्रेरणा  नहीं  रह  जायेंगी ।  लेकिन  श्राप  शेयर  बाजार को  तो  देखिये |  राय-व्यस्क  प्रस्थापनाझओं  के

 बनाये  जाने से
 टाटा

 के  का  भाव  २२३  रुपये  पर  राज  उनका  भाव  २३६  रुपये

 है  ।
 इसलिये  यह  तक  वास्तविकता  से  मेल  नहीं  खाता

 |

 उपमंत्री
 ato

 श्रार०
 :

 में  एक  एक  सीमित  उद्देश्य  को  ही  लेकर  इस  चर्चा  में

 हस्तक्षेप  कर  रहा  हूँ
 ।

 पिछले
 दो

 दिनों  में  कौर  राज
 की

 चर्चा  में  कई  बातें  कही गई  हैं  मेरा  उद्देश्य

 प्रभी  उनकी  कुछ  तथ्यपूर्ण  व्याख्या
 या  कुछ  माननीय

 सदस्यों  के
 मस्तिष्कों में  उत्पन्न  हुईं

 कुछ  भ्रांतियों को  दूर  करना  ही  है  ।

 मुझ  से  पहले  वक्ता  शौर  परसों  वाद-विवाद को  आरम्भ  करने  वाले  भंडारा के  माननीय

 सदस्य ने  भी  सीमेंट  का  उल्लेख  किया  था  ।  भंडारा  के  माननीय  सदस्य  ने  राज्य-व्यापार  के  प्रश्न के

 सम्बन्ध  में  उसका  उल्लेख  किया  था  ।  मेरा  विचार है
 कि

 में  प्रश्न को  सबसे  पहले

 हालांकि  एक  राज्य  व्यापार  निगम  संगठित  करने  के  प्रशन  पर
 कभी  विचार ही  किया जा  रहा  फिर

 भी
 मेरा  विचार है

 कि  सीमेंट
 को  ऐसे  किसी

 राज्य-व्यापार
 निगम  के  भ्रन्तगंत  रखने  से  प्रभी  किसी

 भी  उपयोगी  कार्य
 की  पूर्ति  नहीं  होगी

 ।
 हम  जानते  हैं  कि

 सीमेंट
 की  भारी  कमी

 शर
 संभावना  यही  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 अवधि
 में  निर्माण  सम्बन्धी  गतिविधियों  के  बढ़ने

 के
 साथ-साथ

 यह  कमी  शौर
 भी

 बढ़ती
 ही

 फिर  मेरा  विचार  है  कि  आगामी  कुछ  समय

 के  लिये  सीमेंट  के  ग्रा यात  के  लिये  शीघ्र  ही  कुछ  प्रबन्ध  कर  लेना  ही  अच्छा  होगा
 ।

 व  क
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 [  श्री  बी०  अरार ०  भगत  |

 भंडारा  के  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  था  कि  सीमेंट के  ara के  लियें  ए०  सी०  सी०  के  द्वारा

 ही  क्यों  प्रबन्ध किया  गया  था  |  ७ सा  करने  का  उद्देश्य  यही था  कि  देश  में  सीमेंट की
 कमी

 को  दूर

 करने के  लिये  जल्द  ही  उसका  ward  किया जा  सके  ।  उन्हें  शायद  यह  भ्रान्ति  हो  गई  भर में

 उसे  दूर  करना  चाहता  कि  सीमेंट  के  व्यापार में  कोई  लाभ  नही ंहै  क्योंकि  एक  तो  इसलिये  कि

 श्रीकांत  किया  जाने  वाला  सीमेंट  भ्रमित  महंगा  gate  दूसरे  इसलिये  कि  ए०  सी०  सी०  के  साथ

 ऐसा  प्रबन्ध  किया  गया  है  ।  जिससे कि  उसे  इस  सौदे  से  कोई  लाभ  नहीं  यह  न  कुछ  लाभ

 ait  न  कुछ  हानि  के  प्राधा  पर  किया  गया  है  ।  मेरे  विचार  में  उनको  यह  भय  होना  ही  नहीं

 चाहिये कि  ए०  सीं०  सी०  के  साथ  कुछ  पक्षपात  किया  गया  है  !  में  इस  बात  को  यहीं  पर  छोड़ता  हूँ  |

 दूसरा  में  डाक  दरों  का  लेता  हूँ  ।  इसक  बारे  में  कई  माननीय  सदस्यों  ने  श्रालोचना  की

 है  ।  उन्होंने  बारबार  दोहराया है  कि  डाक  दरों  की  वृद्धि  का  अरथ है  ज्ञान पर  कर  क्योंकि  उससे

 पुस्तकों  की  कीमत  बढ़  जायेगी
 ।

 पंजीयन  शुल्क  छः  से  बढ़ा कर  भाने  इसी  लिये  कर  दिया

 गया  हैं  कि  उससे  डाक  तथा  तार  विभाग  की  डाक  शाखा  को  झ्राजकल  होनें  वाली  हानि  को  कम

 किया जा  सके  ।  शायद  माननीय  सदस्यों  को  इसकी  जानकारी  नहीं है  कि  प्रत्येक  पंजीकृत  वस्तु  को

 भेजने  में  लगभग  ग्यारह  की  लागत  बैठती  है  कौर  इस  प्रकार  भराने  की  दर  से  उसकी

 अ्रनुमानित  लागत  की  पुरी  तौर  से  fet  नहीं  होती  है  ।

 तक  यह  दिया  गया  है  कि  यह  कर  ज्ञान पर  लगाया  गया है  क्योंकि  उससे  पुस्तकों  की  कीमत

 बढ़  जायेगी
 |

 यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  डाक-पैकेटों
 के  कुल  यातायात  में  पुस्तकों  का  परिमाण

 शायद  बारह  प्रतिशत  ही  कौर  यदि  ड्राप  पंजीकृत  वस्तुभ्नों  को  लें  तो  उसमें  पुस्तकों  का  परिमाण

 केवल
 तीन  प्रतिशत ही  बैठता है  ।  चूंकि  माननीय  सदस्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  बड़ी  चिन्ता  प्रकट

 की  इसलिये  मं  लोक-सभा  को  बताना  चाहता  हूँ  कि  संचार  मंत्रालय  ने  इस  प्रश्न की  जांच  करने

 के
 लिये  कि  क्या  पुस्तकों  के  वास्तविक  की  वस्तुद्नों  शादी

 से
 भिन्न

 वास्तव  में

 पुस्तकों के  ही  पैकिटों  पर  डाक  खर्च  म  कुछ  रियायत  की  जा  सकती  एक  समिति  नियुक्त

 कर
 दी

 है  ।  यह  समिति  इस  काम के  लिये  पुस्तकों की  उपयुक्त  परिभाषा की  भी  सिफारिश  करेगी

 इस  समिति  की  सिफारिशें सरकार  को  बहुत  ही  शीघ्र मिल  जायेंगी ।  समिति  की  उन  सिफारिशों को

 देखते
 हुए ही  पुस्तकों  के  सदाशय  पैकिटों  के  लिये  डाक  दरों  के  पुनरीक्षण  के  प्रदान पर  विचार  किया

 जायेगा  |

 यह  भी  कहा  गया  था  कि  देहातों  में  रहने  वाले  विद्यार्थियों  को  एक  पुस्तक  मंगाने  विशेषकर

 पंजीकृत  डाक  से  एक  मंगाने  पर  बहुत  अधिक  क़ीमत  करनी  पड़ेगी  |  मेरे  विचार  से  यह  तक

 कोई  भ्रमित  प्रासंगिक  नहीं  है  क्योंकि  देहातों  में  पर  कोई भी  विद्यार्थी एक  पुस्तक  नहीं

 मंगाता  है
 ।

 वे  स्कूलों  या  कुछ  संस्था ों  द्वारा  २३०  या
 ४०

 पुस्तकों के  ही
 काडर  भेजते

 में  समझता हूँ  कि  यह  एक  तरीका  है  कि  एक  पुस्तक  के  स्थान  पर  ३०  या  Yo  इकट्ठी

 पुस्तकों  का  एक  arse  भेजा  जिससे  कि  पंजीयन  का  उपरि  व्यय  घटाया  जा  सके  ।

 विक्रेता
 aaa  पर  अपनी  पुस्तकें  रेलवे  पार्सल  द्वारा  मंगाते  पंजीकृत  पैकिटों  में  नहीं  ।

 इससे  कोई  बहुत  अ्रधिक  कठिनाई  नहीं  होगी  ।  जो  भी  वह  समिति  इन  सबकी  जांच  करेगी  कौर

 यदि  कोई  कठिनाई  है  तो  उसे  दूर  करने  के  उपायों  का  सुझाव  देगी  ।

 में  श्रीवास  के  प्रदान  को  लेता  हूँ  ।  कहा  गया  था  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  श्रीवास

 के  लिये  किया  जानें  वाला  झ्रावंटन  बहुत ही  श्रपर्याप्त  है  शर  उसमें  देहाती  तथा  दाहरी  क्षेत्रों  में

 प्रवास
 की  बहुत  अधिक

 कमी
 की

 ate
 यथोचित  ध्यान  नहीं  दिया गया  है  समचे  देश  ही में
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 आवास  की  कमी  की  समस्या  एक  बड़ी  भारी  समस्या  लेकिन  हमारे  पास  बहुत  सी  सीमित

 निधियां  उपलब्ध  हैं  रोक  के  लिये  की  गई  विभिन्न  मांगों  को  ध्यान  में  रखते हुए  ही  उसके

 लिये  कोई  व्यवस्था  की  जा  सकती हे  ।  यह  योजना में  नियतन  प्राथमिकता का  विषय  है

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रवास  के  लिये  ३८'५  करोड़  रुपये  नियत  किये  गये  थे  ।  दूसरी  पंचवर्षीय

 योजना के  पालन  योजना  आयोग में  काफी  बहस  हुई  थी  कौर इस  बात  के  बावजूद  कि  निर्माण

 वास  प्रौढ़  संभरण  मंत्रालय ने  af  धनराशि  की मांग की  योजना  आयोग  केवल  १२०  करोड़

 रुपये ही  नियत  कर  सका  इतनी  बड़ी  मांग को  देखते  हुए  मैं यह  मानता  हू ँकि  वह  धनराशि कम

 किन्तु  फिर  भी  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  दी  गई  धनराशि  से  वह  कहीं  अधिक

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  &  कि  गंदी  बस्तियां  हटाने  के  लिये  अथवा  श्रौद्योगिक प्रवास  के

 के  लिये  पर्याप्त  उपबन्ध  नहीं  मेरे  विचार  से  यदि  १२०  करोड़  रुपये  के  हिस्सों  को  देखा  जाय  तो

 मालूम  होगा  कि  अ्रावास स सम्बद्ध से  सम्बद्ध  समस्याओं  पर  कितना  ध्यान  दिया  गया  हे  |  ५०  करोड़  रुपये

 औद्योगिक  के  ४०  करोड़  रुपय  कम  राय  वाले  समदाय  के  लियें  मकान  बनाने  के  २०

 करोड़  रुपये
 गन्दी

 बस्तियां  दूर  करने  कौर  ५  करोड़  रुपये  ग्रामीण  मकान  बनाने  के  लिये  नियत  किये  गये

 मेरे  विचार  गांवो ंमें  मकान  बनाना  राज्यों  का  विषय  हे  ak  उसके  लिये  जो  धनराशि नियत

 की  गई  हैं  वह  झ्रादर्श  गांवों  में  केवल  sant  परियोजनाओं  के  लिय ेहै  जिससे  यह  दिखाया  जा  सके

 कि  स्थानीय  सामग्री किस  प्रकार  के  मकान  बनायें जा  सकते हैं  ताकि  गाँव  के  लोग  उसी  प्रकार

 क  मकान  बनाया  |

 दूसरी  बात  यह  कही  गई  थी  कि  कम  ara  वाले  समुदायों  के  लिये  अथवा  में  मकान

 बनानें के  लिये  कुछ  सहायता  दी  जानी  चाहिये ।  जहाँ  इतना  बढ़ा  प्रदन हो वहाँ हो  वहाँ  श्राप  सहायता  नहीं

 दें  वह  लागू  नहीं  होता  ।  किन्तु  गंदी  बस्तियाँ  हटाने  भर  औद्योगिक  श्रीवास  के

 लिये  सहायता  देने का  प्रशन  विचाराधीन  sax.  मेरे  विचार  से  उस  बारे  में  कुछ  feat  जायगा ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  गलत  धारणाओं  से  वाद-विवाद  में  भ्रम  उत्पन्न  कर  दिया है  |

 कम्युनिस्ट  दल  के  उप-नेता  के  दिमाग  में  ऐसी  ही  एक  गलत  धारणा  मालूम  होती है  |  कारखाने  के

 कमकरों
 की  उत्पादनशीलता  के  बारें में  उन्होंने  इंडियन  लेबर  गजट  से

 कुछ
 आंकड़े  उद्धरित  किये

 हैं  कौर  उन्होंने  बताया  है  कि  PEYO—LRUY  के  चार  वर्षो ंमें  कारखानें  के  कमकरों  की  उत्पादन

 शीलता  vR  प्रतिशत  बढ़  गई  हैं  जबकि  उनकी  वास्तविक  ary  १४  प्रतिशत ही  बढ़ी  है  ।

 उनके  कथनानुसार  स्थिति  चिंताजनक  हूँ  र  उसमें  कुछ  are  कार्यवाहियां  आवश्यक  हैं  ।

 जहाँ  तक  इन  उद्धरित  wrest  का  सम्बन्ध  उन्होंने  इंडियन  लेबर  गजट  से  पुराना

 देशनांक  लिया है  ।  प्रभी हाल  ही  में  एक  नया  देशनांक  तैयार  किया  गया  gare  प्रौद्योगिक  उत्पादन

 केइस  नये  पुनरीक्षित  देशनांक में
 ८८  मद  लिये  गयें  हैं  जबकि  पुराने  देशनांक  में  केवल  ३५  मद

 थे  ।  उसमें  अभी  हाल  में  चालू  किये  गये  कुछ  नये  उद्योग  सम्मिलित  किये  गये  नये  देशनांक

 में  औद्योगिक  उत्पादन में  जो  विधि  दिखाई  गई  वह  परान  देशनाँक  में  दिखाई  गयी

 वृद्धि  से  बहुत  कम  है
 ।  दुर्भाग्यवश  नयाਂ  देशनांक  PXe FMT से  area  होता  १९४५० से  नहीं

 उसके
 साथ  तुलना  नहीं की  जा

 सकती
 ।  PEYL—LEYY H ArHsl के  आंकड़ों  का  मिलान  इसके  साथ

 यदि  किया  तो  यह  मालूम  होगा कि  इस  देशनांक  के  भ्रनसार  2EX2  wie  १९४५४ के  बीच

 औद्योगिक  उत्पादन  केवल  १३  बढ़ा
 है  जबकि  पुराने  देशनांक के  भ्रनुसार  वह  २५४६

 शत  है  ।  प्रौद्योगिक  उत्पादनशीलता  के  नये  देशनांक  के  भ्राता पर  किये  गये
 देशनांक  से

 यह  मालूम  होता है  कि
 REX

 are
 १६५४

 के
 बीच  उत्पादनशीलता  १२१  प्रतिशत बढ़  गई  है

 |

 उसी ft afi a में  वास्तविक  ara  Ro°R  प्रतिशत
 बढ़  गई  है

 ।
 इस  प्रकार  पुराना  देशनांक  पर्याप्त  मालूम

 होता है  देशनांक  में  दोनों  ates  बहुत  कुछ  मिलते  जुलते  हैं  ।
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 बी०  कार  भगत  |

 बीच  कारखाने के  कमकरों  की भी  ध्यान  में  रखना  होगा  कि  १९४६  REXo

 वास्तविक  arr  उत्पादनशीलता सें  कहीं  अधिक  तेजी  से  बढ़ती गई  कौर  बाद  में  इसका  बिल्कुल

 उलटा  हो  गया  |  इस  शारवती  में  श्रम  की  उत्पादनशीलता  केवल  47%  प्रतिशत बढ़ी  जबकि  वास्तविक

 २३१  प्रतिशत  बढ़ी  |  उसके  बाद  यह  प्रवृत्ति  उलट  गई  |  इसकी  तुलना पहली  प्रवत्ति से भी से  भी

 करनी  होगी  |

 यह  मान  लेना  भी  गलत  है  कि  जब  कभी  वास्तविक  राय  में  विधि  उत्पादनशीलता  में  वृद्धि

 को  भ्र पे क्षा  घीमी  होती  हे  तब  कमकर  घाटे  में  रहते  थि  पूंजी  के  अधिक  उपयोग  से  प्रति  कमकर

 की  उत्पादनशीलता  बढ़  सकती  है  ।  ज्यों-ज्यों  घनी  पूंजी  वाले  उद्योगों या  परियोजनाओं  जैसे  भारी

 इंजीनियरिंग  उद्योगों  आदि  का  महत्व  बढ़  जाता  हैं  त्यों-त्यों  श्रम  की  उत्पादनशीलता  औसत  में

 उससे  बढ़ती  जायेगी  जितनी कि  उनकी  कोशिशों  के  परिणामस्वरूप हो  सकती  हे  ।

 यहा ंमैं  रूस  की  नवीनतम  पंचवर्षीय योजना  की  स्थिति  से  तुलना  करूँगा ।  अभी  हाल  में

 प्रकाशित  रूस की  छटी  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  कल्पना  की  गई  हैं  कि  कमकरों  की  मजूरी  उतनी

 तेंजी से  नहीं  बढ़ेगी  जितनी  कि  उनकी  उत्पादनशीलता  बढ़ेगी  ।  वे  इस  तथ्य  को  मानते हैं  कि

 ज्यों  प्रौद्योगिक  प्रगति  भ्रधिकाधिक  होगी  त्यों-त्यों मजूरी  का  अ्रतपात  गिरेगा ।  इसी  प्रकार  उन

 कुछ  उद्योगों में  जहाँ  प्रौद्योगिक  प्रगति  अधिक  हई  इस  प्रकार  की  गति  विधि  दिखायी  पड़  सकती

 ol इस  प्रकार  रूस  की  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  में  राष्ट्रीय  विनियोजन  में  ६०

 प्रतिशत  वृद्धि  होगी  जबकि  कर्मचारियों  की  मजूरी  केवल  ३०  प्रतिशत  बढ़ेंगी  |  तो  नये  देशनांक  को

 देखते  हुए  भारत  में
 PEYo-VEYUY Hl HalT , की  प्रविधि  वास्तविक  प्रौढ़  उत्पादनशीलता  में  जो  अनुपात

 रहा है  उसमें  भारी  शझ्रसंतुलन नहीं  है

 माननीय  सदस्य  श्री  चेट्टियार  ने  राष्ट्रीय  राय के  कुछ  _  का  निर्देश करते  हुए  कहा  कि

 विधि  का  १८  प्रतिशत  कृषि  aie  सम्बन्धित  उद्योगों  १४  प्रतिशत छोटे  उपक्रमों  ait  वाणिज्य

 था  परिवहन  शादी को  दिया  गया  कौर ४३  प्रतिश्त  कारखानों  को  दिया गया  हे  ।  उन्होंने

 यह  कहा  कि  इस  नियतन  के  निर्देश के  साथ  करारोपण  की  नई  प्रस्थापना  का  परीक्षण  किया

 जाना  चाहिय े।

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  क ेप्रारूप में  दिये  गये  को  श्री  चेट्टियार  ने  गलत  समझा है  |
 १८  १४  प्रतिशत  अर ४३ ४३  प्रतिशत  के  aime  प्रथम  योजना  झ्र वधि में  विभिन्न  क्षेत्रों  से

 उत्पन्न  राष्टीय  राय  की  विधि  के  सम्बन्ध में  न  कि  उत्पन्न  अतिरिक्त  ware  में  इन  क्षेत्रों  के

 के  सम्बन्ध में  हैं  ।  ये  इन  क्षेत्रो ंसे  उत्पन्न  राष्ट्रीय  प्राय  के  was हें  न॑  कि  वे  इन  क्षेत्रों को  दिये  जानें

 वालें  साथ  के  भ्रंश  के  ग्रांकड़े  हैं  ।  उनका  निर्णय  बिलकुल  गलत  है  ।  वास्तविक  स्थिति

 यह
 हैं  कि  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  प्राय  में  १८  प्रतिशत  वृद्धि  के  कृषि  से  उत्पन्न राय  में  १८  प्रतिशत

 शर  कारखानों से  उत्पन्न  ्रीय  में  ४३  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  इस  प्रकार  में  राष्ट्रीय

 €,११०  करोड़ रुपये  से  बढ़कर  2EYY  में  १०,८००  करोड़  रुपये  हो  गई  १९५०-

 ५१  में  कृषि  भ्र ौर  सम्बन्धित  उद्योगों  से  उत्पन्न  राय  ४,४४०  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  PEXY—-UE

 में  ५,२३०  करोड़  रुपये  हो  गई  है  ।  राष्ट्रीय  अवाम  विधि का  लगभग  ve  प्रतिशत कृषि  के  कारण

 १३३  प्रतिशत  वाणिज्य  कौर  परिवहन  संचार  के  कारण  X°&  प्रतिशत छोटे  उपक्रमों

 के  फलस्वरूप 2.0  यह  तके कि  कर  भार  उन्हीं  क्षेत्रों  पर  पड़ना  चाहिये  जिनके  कारण  राष्ट्रीय

 राय में  वृद्धि  हुई  जब  बिलकुल  mana  हो  जाता है  क्योंकि  wine  भिन्न हैं  ।

 अब  में  प्रादेशिक  विकास के  महत्वपूर्ण  seq का  निर्देश  करूँगा  |  अब  तक  भारतीय

 व्यवस्था  का
 बहुत  कम  विकास  gs  भर वह  कुछ ही  क्षेत्रों  तक  सीमित  रहा  किन्हीं भी
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 विकास  कार्यों  के  प्रारम्भ  में  ऐसा  एकांगी  विकास  होना  स्वाभाविक  है  ।  कुछ  विकसित  क्षेत्रों  में

 जहाँ कुछ  ऐतिहासिक  कारणों
 से

 औद्योगिक  कारखाने  स्थापित
 हो  गये  वहाँ  उद्योगों  का

 करण  प्रारम्भ  हो  जाता  sak  सभी  उद्योग  ऐसे  क्षेत्रो ंमें  ग्रा कर्षित  होते हैं  ।  यही  कारण  हैं  कि

 बम्बई  श्र  कुछ  अरन्य  स्थानों  का  इतना  अधिक
 विकास  gers

 ।  किन्तु  प्रारम्भिक  दशाओं

 में  ऐसा  होना  भ्रनिवायं  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना में  एक  निश्चित  कदम  उठाया  गया हैं  कि  जिन

 उद्योगों को  विभिन्न  स्थानों पर  स्थापित  करने के  लिये  कुछ  ज्यादा  गुंजाइश  हो उन्हें देश  के  विभिन्न

 क्षेत्रों
 में  खोला  जाये

 ।
 इसी  प्रकार

 औद्योगिक  क्षेत्र  अथवा  व्यापारिक  निकाय
 के

 निर्माण
 के

 लिये

 योजना  में  उपबन्ध  है  ।  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  से  पर्याप्त  औद्योगीकरण के  लिये  भी  ऐसा

 एक  उपबन्ध है

 स्थिति का  ary  इन  उद्योगों को  उन्हीं  क्षेत्रों  की  प्रो  ले  जाता  है  जहां  बहुत  अधिक

 औद्योगीकरण  gare  |  अरब  यह  ठोस  प्रयत्न  किया  जा  रहा  हैं  कि  इन  नये  उद्योगों  को  सारे  देश

 भर  में  फैलाया  जाये  |  विशेषकर  कुछ  उद्योगों  को  कुछ  निश्चित  क्षेत्रों  में  ही  लाभ  होता

 उदाहरणार्थ  इस्पात  उद्योग
 या  प्रौर  कोई

 उद्योग
 उसी  विशिष्ट  क्षेत्र  में  स्थापित  किया जा  सकता  है

 जहाँ  कच्चा  माल  परिवहन  या  अन्य  सुविधायें  प्राप्त हों  ।  कुछ  उद्योग  ऐसे  होते  हैं  जिन्हें  स्थान

 चुनने  के  लिये  काफी  गुंजाइश  होती  है  ।  ऐसे  उद्योगों  को  देश  भर  में  फैलाया  जा  सकता है  मैं

 समझता हूँ  कि  यह  एक  कठिन  समस्या है  किन्तु  इसमें  संदेह  नहीं कि  ज्यों-ज्यों  विकास  कार्यक्रमों

 की  गति  तीव्र  होती  कुछ  प्रदेशों  की  प्रारम्भिक  कठिनाइयां  दूर  होती  जायेंगी  ।  इन  आधारों

 पर  प्रायोजन  से  ही  दो-तीन  योजना-श्रवणों  में  यह  समस्या  सुलझानी  हैं  ।  यह  दीर्घ-कालीन

 समस्या हैं  |

 [  सरदार  हुकम  fag  पीठासीन  हुए  |

 श्री  मैं  एक  दो  सामान्य  बातों  के  बारे  में  कहता  हूँ  ।  माननीय  सदस्य  श्री  एस०  के०  पाटिल ने

 इस  बात  का  सेन  किया  कि  छोटी  बचतों को  राष्ट्रीय  बचत में  बदल  दिया  जाये  मेरा  केवल

 यही  कहना  है  कि  oat  फिलहाल  ये  छोटी  बचतें  छोटे  लोगों  जिनके  पास  ऋण  लेने के  अन्य

 साधन  नहीं  पहुंच  इकट्ठा  की  जाती  हैं  ।  मेरे  विचार  से  इसका  एक  राष्ट्रीय बचत  कार्यक्रम  बनाना

 होगा
 ।

 यह  केवल  तभी  हो  सकता  हैं  जब  हम  प्यार  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  इस  काम  को  हाथ  में  लें  ।

 इस  योजना  के
 संभाव्य  aaa

 के  विषय  में  मैं  उनसे  पूर्ण  सहमत  हूँ
 ।

 वे  यह  कहते  हैं  कि
 यदि  हम

 इस  जरिये  से  ग्राम दनी  पैदा  करें तो  योजना  में  पुरा  न  किया  गया  अन्तर  पुरी  तौर  से  या  aia

 रूप में  किया  जा  सकता है  ।  दूसरी  पंचवर्षीय योजना में  ५००  करोड़  रुपये  का  झांकना  पहले  ही

 रखा
 गया  है  ।  मेरे  विचार  से  इसे  पुरा  करना  हम  सभी  का  कर्तव्य हैं  यदि यह  ४००  करोड़  wa  से

 परे  ७००  या  १०००  करोड़  रुपये  तक  जाता  तो  उस  हद  तक  प्रत्य  स्रोतों  जैसे  करारोपण  या

 ऋण-निर्माण  पर  बोझ  हल्का  हो  जायगा  ।  यह  संगठन  का  भरन  है  भ्र ौर  उसे  एक  सार्वजनिक  आ्रान्दोलन

 का
 रूप  देने  का  प्रशन है  ।  अमृतसर  में

 कांग्रेस
 ने  एक  विशेष  संकल्प

 द्वारा  प्रत्येक  भारतीय  को  इंस

 कार्यक्रम  में  सहयोग  देने  के  लिये  कहा  इस  विषय  माननीय  सदस्य  से  मेरा  कोई  मतभेद

 नही ंहै
 ।

 ant  उन्होंने  राष्ट्रीय बचतों  के
 विषय

 में
 ब्रिटेन

 में  हुई  प्रगति  का  निर्देश  करते हुए  बताया  कि

 केवल  डाक
 बचत  बैंकों  से  २२००  करोड़

 रुपये  इकट्ठा  किये  गये  थे
 ।  निस्संदेह  ब्रिटेन ने  बहुत  प्रगति

 की
 वहां  प्रत्येक  मुहल्ले  में  बचत  समुदाय  बनाये गये  हैं

 जो
 वहाँ  राष्ट्रीय  बचत  आन्दोलन  चलाते

 हैं
 ।

 उन्हीं  तरीकों  से  हम  भी  अपना  आन्दोलन  सुदृढ़  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  सभा  को  यह  जानने  में

 दिलचस्पी होगी  कि  इंग्लैंड  में  १६४८  ग्रोवर  १९४५४ के  बीच  ५०  करोड़  रुपये का  विनियोजन  कम
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 बी०  शिकार  भगत  ]

 हो  गया  है  किन्तु  उसी  waft  भारत में  छोटी  बचतों  में  कुल  २६३  करोड़  रुपये की  वृद्धि  हुई  है  ।

 हमें  विश्वास  है  कि  PEYY—¥E  वर्ष में  च्चतम में  ६५  करोड़  रुपय ेसे  कम  की  वृद्धि  नहीं  होगी  ।  मैं

 मानता हूँ  कि  अब तक  की  हमारी  प्रगति  संतोषजनक  नहीं  कही  जा  सकती  ।  इसलिये  यह  आवश्यक है

 कि  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  yoo  करोड़  रुपये  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने के  लिये  हम  «पूरा

 पूरा  प्रयत्न  करेंगे
 ।

 आन्दोलन  को  मजबूत  बनाने  प्रौढ़  उसके  विस्तार  की  झ्रावश्यकता  कौर  संगठन  के  बारे  में

 मैं  श्री  पाटिल  के  दृष्टिकोणों का  पूर्णतया  समर्थन  करता  हूँ  ।  मैं  उन्हें  सनौर  माननीय  सदस्यों  को

 झ्राइवासन  देता  हूँ कि  हम  इसकी  कौर  पुरा-पूरा  ध्यान  दे  रहे  प्रचार के  तरीकों  को  फिर  चालू

 करने के  विषय  में  भी  हम  जागरूक हैं  ।  मैं  उन  माननीय  सदस्य की  एक  छोटी  गलती  को  ठीक  करना

 चाहता  हूँ
 ।

 उन्होंने  कहा  कि  इस  के  लिये  केवल  दो  लाख  रुपये  नियत  किये  गये  हैं
 ।

 मेरे  विचार  में  उन्हें  आंकड़ों  के  सम्बन्ध  में  गलती  हुई  है  ।  यह  २  लाख  रुपया  केवल  अाफिस  के
 लिये

 तथा  बचत  विभाग  के
 अधिकारियों

 के  लिये है  ।  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  प्रति  वर्ष  इस  कार्य

 के
 लिये  ६  लाख  रुपये  का  प्रावधान  करता है  |  इस  व्यय  में

 फोल्डर्स

 तथा  सलाईड  का  व्यय  भ्राता  है  ।  फिर  हमारे  पास  सप्त  वर्षीय  शर  द्वादश  वर्षीय

 राष्ट्रीय  बचत  पत्र  भी  हैं  ।  उनसे  भी  अच्छी  राय हो  सकती  ga  उस  पर  wea  कर भी  नहीं

 लगता है  ।  हम  शीघ्र ही  उपहार  की  एक  योजना  चलानें  वाले  हैं  ।  इसके  भ्रन्तर्गत लोग  शुभ

 अवसरों
 पर

 लोगों  को  भेंट  करने
 के

 लिये  डाकघरों
 से  सुन्दर-सुन्दर  कार्ड  ख़रीद

 सकेंगे  शर
 इने  को

 प्राप्त  करने  वाले  बाद  में  इन  कार्डों  को  बचत  पत्रों  के  रूप  में  बदल  सकेंगे  |

 किए Vo  एस०  थामस  :  हम  इस  योजना  को  नहीं  समझे  |

 tall बी०  कार  भगत
 :

 यह  उपहार  कान  हैं  ।.  इन्हें  डाकघरों  से  खरीदा  जा  सकेगा  बाद  में

 ये
 बचत  पत्रों

 से
 बदली

 जा
 सकेंगी

 ।  ये  ऐसे  होंगे कि  इन्हें  शुभ  अवसरों पर
 लोगों

 को
 भेंट  किया

 जा  सकेगा ।

 श्री  ए०  एम०  थामस  इन  कानों  की  धन  राशि  क्या  होगी
 ?

 श्री
 बी०

 कार  भगत
 :  यह  set  विचाराधीन  योजना है  ।  निस्संदेह  यह  मूल्य  कुछ  कम

 होगा  ।  यह
 राशि  परिवर्तनशील  होगी ।  यह  राशि  ५०  रुपये  से  Ne Yo  रुपये  तक  की  हो  सकती है  |

 मैं
 माननीय

 सदस्य  को इस  समय  ठीक-ठीक राशि  नहीं  बता  सकता हूँ

 वित्त  मंत्री  सो०  डी०  :
 ये  कूपन  बचत  टिकटों  की  भांति  होंग े।

 श्री  बी०
 कार  भगत

 :
 अब  मैँ  श्री  यू०  एम०  त्रिवेदी

 जी  की  एक  दो  बातों  का  उत्तर देता  हूं

 उन्होंने कहा  है
 कि  विरोधी  दल  के  सदस्यों  का  सहयोग  नहीं  लिया  जाता  है

 ।
 मेरे  विचार

 में  वह

 सर्वथा  गलती  में  यह  तो  एक  राष्ट्रीय  कार्य  है  ।  हम  विरोधी  दल  के  सदस्यों कें  सहयोग  का  हृदय

 से  स्वागत  करते  हैं  ।  श्री  रामचन्द्र  रैली  ने  सरकारी  दबाव  की  बात  कही  है  ।  किन्तु मैं  ऐसी  कोई  बात

 नहीं  देखता  हूँ  यदि  उनके  मन  में  कोई  खास  बात  हो  तो  वह  हम  उस  पर  कार्यवाही
 करने को  तैयार  हैं

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी
 :  :  श्राप  को  जानकारी  न  हो  किन्तु इस  सम्बन्ध  में

 ताछ  करा  सकते  हैं  ।

 श्री
 ato  श्रार० भगत : ठीक है, भगत  :  ठीक  किन्तु  यदि  माननीय  सदस्य  कुछ  सूचना  दे  सकें तो  हमारे  लिये

 सरल  हो  जायगा |

 मिल  waist  में
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 श्री  Vo  Ho  गोपालन  :  हमने  बताया  तो  था  किन्तु  उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  |

 यदि  array कोई  उदाहरण  चाहिये  तो  मैं  देता  हूँ  ।

 श्री  बी०  श्रार०भगत  :  मैं  जानना  चाहता  यदि  यह  उचित  शिकायत  होगी  तो  इसे

 way
 दूर  किया  जायेगा

 ।

 महोदय  :  हमें  आशा  है  कि  दोनों  सज्जन  एक  दूसरे  के  साथ  सहयोग  करेंगे
 |

 fat बी०  कार  भगत  :  इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  दूसरी  बात  यह  कही है  कि  लोग  सरकारी

 दबाव  के  कारण  जो  बचत  पत्र  खरीदते  हैं  उसके  लिये  वे  बीमा  कम्पनियों तथा  बैंको  शादी  से
 ल  AN A.

 रुपया  ले  लेते हैं  भ्र  उन्हें  उस  रुपये  के  ब्याज  शादी की  गारंटी  दे  देते  हैं  ।  मेरे  विचार  में  बचत

 पत्र  हस्तान्तरित  नहीं  किया  जा  सकता  है  उनका ब्याज  भी  कोई  दूसरा  नही ंले  सकता है  |

 कोई  भी  गारंटी  नहीं  दे  सकता  है  ।  यदि  किसी  कहीं पर  ऐसा  किया है  तो  यह

 बड़ी  आपत्तिजनक बात  हैं  ।  हम
 कि

 श्री  wera हड्डी  :  में  नये  उपमंत्री  जी  से  प्रार्थना  करता  हूँ  कि  उन्हें  इस  प्रकार  का  वक्तव्य

 देन ेसे  पहले  इस  विषय में  भली  भांति  जांच  कर  लेनी  चाहिये  ।

 श्री सी०  डी०  देशमुख  :  क्या  तात्पर्य  बचत  पत्रों  से  है  अथवा  बन्द  पत्रों से  है  ?

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  :  में  बचत  पत्रों  के  विषय  में  कह  रहा  हूँ  |

 fat बी  ०  कार  भगत  :  इसके  परचा  कीमतों  के  सामान्य  प्रश्न  का  उल्लेख  किया गया  था
 भादरा

 के  माननीय  सदस्य ने  यह  बताया  कि  देश  में  कीमतें  एक  सुदीघकालीन  बढ़ती  का  पं  अपना

 रही  हं
 ।

 यहां  बढ़ती  हुई  कीमतों
 का  युग  सा  ग्रा  रहा

 मेरी
 समझ  में  नहीं  प्राता  है  कि  इससे

 उनका क्या  तात्पर्य  है  ।  शायद  उनका  यह  तात्पयं  ह  कि  क्षिप्र-मद्रास्फीति  के  अ्रनरूप इसका  प्रभाव

 बड़े  लम्बे समय  तक  श्रनभव  होता  रहेगा |

 श्री  ato  डी०  देशमुख  :  धीरे-धीरे  मुद्रा-स्फीति  का  प्रादुर्भाव  होना  |

 श्री  बी०  कार  भगत  :  उन्होंने कहा  हें  कि  वह  कीमतों  सम्बन्धी  नीति  को  समझना चाहते  हैं  |

 वह
 जानना  चाहते  हैं

 कि  मुद्रा  स्फीति  की  कौन-कौन सी  मेढ़ें  उन  पर  कैसे  नियन्त्रण  किया  जा
 me uO  क

 रहा  इस  नीति  सम्बन्धी  cet  का  उत्तर  माननीय  वित्त  मंत्री  ही  भ्र पने  भाषण में  देंगे  ।  किन्तु मैं

 निश्चय ही  कीमतों  की
 स्थिति

 पर  कुछ  प्रकाश  देना  चाहता हूँ  जिसका  कई  माननीय  सदस्यों

 ने  उल्लेख किया  हैं  ।

 SEU H AST T AHL के  मध्य  से  लेकर  थोक  कीमतों  सामान्य  sain  लगभग  ८  प्रतिश्त  बढ़  गया  है

 किन्तु  2EYX  ata  तक  यह  निरन्तर  घटते  घटते  १४५  प्रतिशत  तक  आरा  गया  था  ।  प्रथम  पंचवर्षीय

 योजना के  दौरान  में  विजयकर PKC  से  कीमतों  की  गति का  अध्ययन  करना  दिलचस्पी  से  खाली

 नहीं है  |  यह  गति  टेढ़ी-मेढ़ी  रही  PEYo  १६५१  के  दौरान  में  यह  4%  बढ़

 गया ;  fx 2  से  फरवरी  FEUR  की  अवधि  में यह  ges  प्रतिशत  गिर  फरवरी

 १९५२  PE¥R  की  अवधि
 में  यह

 ११  प्रतिशत  बढ़  गया  श्र  प्त  १६५४ तक  यही

 स्थिति  जारी  रही
 ।  १९५४  से  PeUy  तक  यह  १५  प्रतिशत  गिर  गया  कौर  PeXd

 से  2eyuY  में  फिर  ors
 प्रतिशत  बढ़  गया  ।

 fat vo  Fo  गोपालन :  यह  तो  ज्यादा  ही  भयानक  स्थिति है  ।

 _ श्री
 टी०  ato

 त

 राव
 :  तो  मुद्रा  स्फीति  का  दौर  शुरू हो  गया है

 fat

 +

 wast
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 tat  बी०  कार  भगत  :  लेकिन  हमें  देखना  चाहिये कि  हाल ही  में  गति  कसी  |  हमे

 देखना  चाहिये  कि  कीमतों  क्यों  बढ़ीं  और  फिर  १९४५४ के  उत्तरार्ध  में  क्यों  गिर  बात यह  है  कि

 १९४५४  में  वस्तु ग्न ों  से  नियन्त्रण उठ  गया  कौर  उनकी  सप्लाई  बड़ने  लगी  ।  पूर्ति के
 अधिक

 दबाव  के  कारण  ही  मूल्यों  पर  इतना  प्रभाव  पड़ा  ।  पूर्ति  की  यह  बढ़ती  SEXR—-YY  Reuv—

 ५४  में  कृषि  उत्पादन  के  बढ़ने  के  कारण  दूसरों  फिर  उसी  समय  कन्ट्रोल  हटा  दिये  गये
 ।

 कन्ट्रोल

 के  हटने  पर  लोगों  ने  संगहीत  भण्डारों  को  बाहर  निकालना  शरू  कर  दिया  |  इस  प्रकार  सब

 यह  दबाब  बढ़ता  गया ।  फिर  उन  दिनों  arate  की  भी  मात्रा  अ्रघिक  रही  इस  का  कारण यह  हू  कि

 संभी  श्राडेर  पहले  दिये जा  चुके थे  वह  रातें  रहे  ।  भी  उस  समय  खरीदारों  ने  समझा

 कि  ae  कीमतें  नीचे  जा  रही  हैं  वह  भी  ख़रीदने  से  रुक  गये  ।  लोगों  की  उपयोग के  लिये  निजी

 मांग भी  भ्रपेक्षाकृत  कोई  प्रधिक न  बढ़  सकी ।  इन  सब  कारणों  के  मिल  जाने  से  कृषि  वाहनों

 के  yea  गिर  गये  ।

 इसके  बाद  देश  में  हल्ला  मच  गया कि  कृषि  के  मूल्य  गिर  रहे  तब  सरकार  ने
 ग  र  द

 कीमतों को  गिरने  से  रोकने  की  नीति  शरापना ली  ।  यह  १९४५४  में  कुछ  दूर जा  कर  प्रारम्भ  को  गई

 जब  कि  काश्तकार माल  लगभग  व्यापारियों के  हाथों  बेच  चका  था  ।  तत्काल  ही  कीमतों

 गिरने  पर  कोई  विशेष  प्रभाव  न  पड़ा  किन्तु  बाद  में  Quy Fag में  यह  गति  रुक  गई  wie  कीमतें

 बढ़नी  शरू हो  गई ।  QeUy HY May की  अन्तिम  तिमाही  से  PEAS  के  प्रारम्भ  तक  यह  गति  वृद्धि  की

 ही  रही  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  था  कि  अरब  उत्पादन  अभ्यास  कम  ।  देश के  कई  भागों  में

 सखा  पड़  गया  था  कई  भागों  में  बाढ़ें गई  तथा  यह  विचार कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में

 अ्रधिक  रुपया  लगाया  जायेगा  तथा  guy  में  अचानक  मीरा-प्रसार  में  २००  करोड़  रुपये  की  विधि

 इन  सभी  कारणों  से
 कीमतें  बढ़ती  गईं  ।

 हम  कह  सकते हैं  कि  कीमतों  की  यह  विधि  सामान्य  न  होकर  एक  विशेष  प्रकार  की

 रही  हैं  ।  दूसरे यह  गति  प्रति  वर्ष  चक्राकार रही  है  ।  अरब  चाहे  यह  सुदीर्घेकालीन  मुद्रा-स्फीति  हो  चाहे

 कुछ  भ्रमण  मैं  यह  नहीं  जानता  हूँ  परन्तु  सरकार  इस  मामले  को  काफी  महत्व  दे  रही  वित्त

 मंत्री ने  अपने  बजट  भाषण  में  कहा है  कि  वह  इन  श्रमिक  सूचकों  पर  हमेशा  ध्यान  रखते  हैं  |
 arr

 श्र  मुझे  पूरा  यकीन
 ह ैकि  यदि वह  देखेंगे कि  स्थिति  खतरे  से  भरी  है  तो  वह  शीघ्र  ही  इस

 को
 नियन्त्रण में  लाने का  प्रयत्न  करेंग े।

 सरकार  ने  wal  कीमतों के  नियन्त्रण  के  लिये  कुछ  उपाय  किये  हैं  ।  उसनें  निर्यात  पर

 पाबन्दी  लगा दी  भण्डारों  से  सामग्री  निकालनी  शुरू  कर  दी  ह  कुछ  वस्तुभ्नों  के

 प्रख्यात  को  बढ़ा  दिया है  |  PEUY  १९४५६ में  सरकार  ने  कलकत्ता

 श्र  दिल्ली  में  भ्रपने  भंडारों  से  गेहूँ  निकाल  कर  इन  स्थानों  के  बाज़ार  भाव  से  कम  मूल्य  पर  बेची

 यह  भी  घोषणा  कर  दी  गई  हू  कि  PEUS  क प्रारम्भ  सरकार  2,400,000  टन  गेहूं  का  झ्रायात  कर

 रही  है  ।  कौर  इसके  साथ ही  सूजी  कौर  मैदे  का  निर्यात बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  इसके  बा

 उत्तर  बिहार  शादी कई  स्थानों  से  निर्यात  रोक  दिया  गया  कौर  वहां  पर  कीमतों  को  गिरने  से

 रोकने की  नीति  लाग  कर  दी  गई  |

 इसी  प्रकार  वायदा  बाजार  आयोग  द्वारा  ईस्ट  इंडिया  कपास  संस्था  को  एक  निर्देश  दिलाकर

 फरवरी  कौर  मई  के  सभी  संवादों  बन्द  कर  दिये  गये  ।

 इन  सभी  बातों से  पता  चलता  है  कि  सरकार  बड़ी  सक्रिय  है  कौर  वह  कीमतों  को  अपने
 काबू

 से  बाहर
 न

 जाने  देने
 के

 लिये  हर  कदम  उठा
 रही  है  ।  वास्तव  में  नियोजन

 के
 लिये  यह  एक  बड़ा  आवश्यक

 मूल  अंग्रेजी  में
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 तत्व  है  कि  कीमतें अ्रधिक  न  बढ़ने  पायें  ।  वास्तव  में  हमारी  योजना  यही  मूल  उद्देश्य  है
 ।

 हमारी

 योजना  कोई  ऐसी  योजना  नहीं  है  कि  हम  केवल  दिलाने  के  उद्देश्य  से  उत्पादन  बढ़ाते  रहें

 हम  स्थिरता पु वंक  विकास  करना  चाहते  हैं
 ।

 यही  हमारी  योजना  का  निचोड़  कौर हम  इस  से
 भली

 भांति  परिचित  हैं  ।  हम  कभी  भी  कीमतों  को  से  बाहर  नहीं  जाने  देंगे  ।

 डा०  कृष्ण स्वामी नें  कहा  है  कि  उन्हें  भय  हैं  कि  कीमतें  wast  दो-ज्ञान  वर्ष  में  कहीं  ४०

 दत  तक न  बढ़  जायें  ।  ऐसी  बात  होने  लगे  तो  योजना  एक  ही  वर्ष  में  सफल  हो  जाये  |  सरकार

 कभी  भी  ऐसी  स्थिति  नहीं  रानें  देगी  ।  हम  इस  बात  के  लिये  दृढ़निष्ठ हैं  ।

 जब  तरन्त  में  बेकारी  की  समस्या  की  कौर  भ्राता  हूँ  ।  मैं  केवल  सभा  को  इसका  परिमाण  बताने

 का  प्रयत्न  करूँगा  |  कई  सदस्यों  ने  कहा  हैं  कि  योजना  का  क्या  लाभ  है  जबकि  बेकारी  का  मूल  प्रश्न  ही

 नहीं हल  हो  पाया  मेरे  विचार  में  उन्हें  कुछ  सबर  से  काम  लेना  चाहिये  ।  उन्हें  हताशा  नहीं  होना

 चाहियें  |  हमें  ्रनिद्चितता  प्रो  उदासी  की  बात  छोड़  कर  (|  सफलताओं  पर  प्रसन्न  होना  चाहिये  ।

 हम  धीरे-धीरे  इस  समस्या  को  हल  कर  रहे  हैं  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  पृष्ठ  यही  भावना काम

 कर  रही  हैं  ।  हमें  उसके  द्वारा  का  सन्देश  देना  है  ।

 वास्तव  में  सभी  अल्पविकसित  देशों  की  यहीं  समस्या  हैं  ।  यद्यपि  ट्रीय  पंचवर्षीय योजना

 के  भ्रन्त्गंत  १  करोड़  लोगों  को  नौकरियां  दी  जानें  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  तथापि  हमें  बेकारी  की

 समस्या  अ्रसाध्य  रोग  नहीं  समझना  चाहिये  ।  पश्चिम  की  औद्योगिक  की  अर्थ-व्यवस्था में  हम

 ऐसी  समस्याओं  को  देखते  रहते  हैं  ।  यह  कहीं  पर  श्रार्थिक  वृद्धि  के  रुक  जाने  के  कारण  उत्पन्न  हो

 जाती  है  ।  बिना  art  बढ़े  हम  इसे  हल  नहीं  कर  सकते  हमें  इसे  भ्रल्पकालीन  प्रइन  के  रूप

 मे ंही  नहीं  देखना  चाहिये  यद्यपि  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  हमें  भ्रल्पकाल  का  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  रखना

 चाहिये ।  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  हैं  कि  जब  वे  अ्रपने  क्षेत्रो ंमें  जात ेहैं  तो  पढ़े  लिखे  नौजवान  उनके  पास

 भराते हैं  उन्हें  नौकरी  दिलाने के  लियें  कहते हैं  ।  उन्होंने  इस  चित्र का  बड़े  करुणा पूर्वक  ढंग  से

 वर्णन  किया है  ।  मैंने  भी  ऐसी  बातें  देखी  लेकिन  आखिर हम  उनके  साथ  क्या  कर  सकते हैं  ?

 fara  श्र  कृषि
 उपमंत्री  एम०  वी०  :  किन्तु  वे  कोई  शारीरिक  काम  नहीं

 करना  चाहते  थ

 fat  बी०  कार  भगत
 :

 यद्यपि  अल्पकालीन  पहलू  भी  महत्वपूर्ण  है  तथापि  हम  केवल  इसी  में

 ही  भूले  नहीं  रह  सकते हैं  ।  हमें  आगे  बढ़ने  के  लिये  दूरदर्शी  होना  चाहियें  ।  हाँ  जहाँ तक  सम्भव

 अल्पकाल  में  भी  हम  उतनी  बातें  करने  को  तैयार  हैं  ।

 इस  योजना के  भ्रन्तगंत  लगभग  एक  करोड़  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलेंगी  जिसमे ंसे  ८०  लाख

 को  कृषि  से  भित्त  अन्य  व्यवसायों  में  कौर दोष  को  कृषि  व्यवसायों  में  लगाया  जायेगा  |

 श्रीनारायण दास  :  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  सम्बन्ध

 में  कितनी  सफलता  हुई  है
 ?

 श्री  ato  डी०  देशमुख
 :

 पचास  लाख  |

 श्री  भागवत  झा  (  पूनिया  व  संथाल  :  पंचवर्षीय  योजना के  प्रन्त में  कितने

 व्यक्ति  बेरोज़गार रह  गए  हैं  ?

 श्री  बी०  शरार ०  भगत  :  माननीय  सदस्य  थोड़ा  ब्, ९  रखें  काल  में  तत्काल ही

 भूमि  पर  निर्भर  जनसंख्या  को  निरपेक्ष  माने  में  कम  करना  सर  है  ।  किन्तु कृषि  पर

 निर्भर  रहने  वार्ड पी
 जनसंख्या  में  वृद्ध

 की
 दर  पहले से  कम  होगी  के  रिजर्व बैंक  के  प्राचीन

 मूल  sat  में
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 ato  करार  भगत |

 सलाहकार  के  प्रतिवेदन  के  भ्रनुंसार  इस  योजना  में  जो  एक  करोड़  लोगों को  काम  दिलाने  की  अपेक्षा

 करती है  लाख  कृषि  क्षेत्र में  २०  लाख  गैर-कृषि  क्षेत्र  i—sf  क्षेत्र  का  अनुमान  कम  है  ।

 उनके  अनुसार  रोजगार  मिलने  वाली  संख्या  का  दिग्दर्शन  कम  प्राक् कलित किया  गया  है  क्योंकि  इसमें

 न  केवल  कृषि  में  लगाये  जाने  वाली  काफी  राठी
 के  प्रभाव  को  नहीं  झांका  गया  है  वरन्  ्रप्नत्यक्ष

 सिंचाई  का  भूम्योद्धार  तथा  कृषि  क्षेत्र में  वृद्धि  करने के  अन्य  उपायों  का  भी  हिसाब

 नहीं  लगाया  गया हैं  ।  उनका  विचार है  कि  कामगारों  की संख्या  में  होने  वाली  कुल  वृद्धि के  लिये

 गैर-कृषिदल  रोज़गार  दिलाने  का  लक्ष्य  वांछनीय  किन्तु  वह  इस  बात  पर  जोर  देते  हैं  कि

 इससे  कृषि  जो  उत्पादक  क्रिया  का  सब  से  बड़ा  एकल  क्षेत्र  किये  जाने  वाले  वृहत  आयोजित

 व्यय के  रोज़गार  को  उपेक्षित  नहीं कर  देना  चाहिये  |  इसके  वह  कुछ  झांकड़े देते  इस

 बात  से  सावधान  करते हुए  कि  बेरोज़गारी अथवा  wet
 रोज़गारी  की  वृहत ता  सम्बन्ध  में

 भावना  नहीं  होनी  वह  इस  बात पर  जोर  देत ेहैं
 कि  वृहत्  विकास  से  उद्भूत  रोजगारी

 की
 महत्ता  को  भूलना  नहीं  चाहिये  कौर  उसे  महसूस  करना  चाहिये  |  उनका  कहना  हैं  कि  यदि

 कृषि  पर  निर्भर  जनसंख्या  सन्  १९४५१ में
 ७०  प्रतिशत  थी  भ्र  सन्  ae OS  में  भी  उतनी ही  रहे

 तथा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  wae  यह  ६७  प्रतिशत  रह  जब  तक  कि  कृषि  क्षेत्र  में

 भी  बहुत  वृद्धि  हो  यह  स्पष्ट  है  कि  योजना  कृषि  पर  दबाव  रोकने  में  पूर्ण  सफल

 होगी  |  इसके  भ्र ति रिक्त  यदि  यह  क्रिया  जारी  रहेगी  तो  wa  से  दस  वर्ष  में  प्रभुपाद  घट  कर

 RI—-ke
 प्रतिशत  रह  जायेगा

 |
 यह  बहुत  उत्साहजनक बात

 बेरोजगारी
 अथवा  पूर्ण  रोज़गारी

 भूमि पर  af  दबाव  होने  के  रूप  में  व्यक्त  होती  है  ।  माया
 ७०  प्रतिशत  से  घट  कर  ६३  प्रतिशत

 रह  जाती  है  ।  इस  पर  ध्यान  देने  की  श्रावस्यकता  हैं  ।  जैसा  मैंने  कहा  इसका  दीर्घ-कालीन  पहलू

 महत्वपूर्ण  है  ।  किन्तु  aa  मैं  दिक्षित  बेरोज़गारी  के  लघू-कालीन  पहलू  पर  हूँ  ।  इसमें  सन्देह

 नहीं  कि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  वृद्धि  तथा  wat  चर्खा  से  इस  वर्ग  के  लोंगों को  अधिक

 गार  मिलेगा
 ।  योजना  अ्रायोग ने ने  इस  समस्या  का  करने  तथा  इसका  तत्काल  सामना

 करने

 के  लिये  कुछ  कदम  उठाने  के  लिये एक  परिषद्  नियुक्त की  है  ।
 योजना

 से  निश्चित  रूप
 से

 शिक्षित

 सुपरवाइजरों  शादी  के  लिये  बहुत मांग  बढ़ेगी  ।  इसके  साथ-साथ  परिस्थिति  को

 सुगम  बनाने  के  लिये  विशेष  कार्यक्रमों की  आवश्यकता  पड़  सकती  परिषद  के  प्रतिवेदन पर  योजना

 mart  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  इस  मद  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  कुछ  व्यवस्था

 है  तथा  दिक्षित  बेकारों  को  मदद  करने  की  स्कीमें  तैयार  की  जा  रही  हैं  ।  योजना  में  जो  उपबन्ध

 @  उसका  ara  परिषद  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  कुछ  कार्यक्रमों  को  प्रारम्भ  करना  शिक्षित

 बेकारों  की  रुचियां  तथा  कार्यक्षमता  भिन्न  होती  wTefara  तथा  व्यवसायिक  waar

 के  रन  भी  हैं  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  दामोदर  घाटी  निगम  में  नीचे  के

 इंजीनियरिंग  कर्मचारियों
 की

 संख्या  अधिकाई
 में  किन्तु  कोसी

 से  श्रघिकाधिक मांग  ar  रही  है  ।
 यह  दुर की  जानी  इस  समय  भी  कुछ  दिशाओं  में  प्रावीण्य  है  जब  अरन्य में  कमी  है

 ।
 यह

 समस्या  महज़  अ्रधिक  वित्तीय  उपबन्ध  द्वारा नहीं  सुलझाई  जा  समस्या है  प्रशिक्षण  सुविधाओं

 में  विस्तार  करने  सफलता  बढ़ाने  की  तथा  शिक्षित  बेकारों  की  प्रत्येक  श्रेणी  श्र  प्रत्येक  क्षेत्र

 में  उपयुक्त  उपाय  करने  की
 ।

 इन  दिशाओं  में  अनवरत  प्रयत्न  करने  तथा  awa  के  साथ-साथ
 कार्यक्रमों

 में  समन्वय  करने  से  ही  इस  समस्या  का  समाधान  हो  सकता है

 डा०
 पुरहा  चन्द्र  क्या  मैं  जाने  सकता  हँ  कि  एक  करोड़  लोगों  के  रोज़गार

 का  मूल  लक्ष्य
 अब

 भी  कायम  है  अथवा  उसमें  कुछ  कमी  कर दी  गई

 मूल  wast  में
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 श्री
 बी०

 कार  भगत
 :

 यह  वही  है
 ।

 श्री  झूलन  fag
 :

 बजट  का  मसौदा  दो  चीजों  की  पृष्ठभूमि में
 तैयार  किया

 गया है  -  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  तथा  इस  योजना  में  प्राप्त  प्रगति  को  आगे  बढ़ाने

 का  देश  का  ae  निश्चय ।
 प्रथम

 पंचवर्षीय  योजना  की  महान्  सफलता  किसी  भी
 देश

 के  लिये  गये

 करने  की  बात  हो  सकती है  ।  इस  पृष्ठभूमि  की  दृष्टि  में  यह॒/बजट  सर्वोत्तम  इसमें  श्र  अधिक

 सुधार  करने  की  ज्यादा  गुंजाइश  प्रतीत  नहीं  होती
 '

 जैसा कि  वित्त  मंत्री  जी  नें  धन  का  प्रबन्ध  या  तो  प्रत्यक्ष  करारोपण  से  अथवा

 देश के  अन्दर  उधार  लेने से  विदेशों  से  प्राप्त  सहायता  से  अथवा  घाटे  की  बर्थ-व्यवस्था से

 किया  जाना  है  ।  इन  सब  पर  मेरी  निश्चित राय

 जहां  तक  करारोपण का  प्रश्न  मेरा  विचार है  कि  हमारे  समाजवादी  लक्ष्य  की  दृष्टि में

 हमारी  करारोपण  व्यवस्था  संतोषजनक  नहीं  है  ।.  देश  में  करारोपण  के  लिये  अभी  काफी  रुपया

 मेरी यह  भी  अनुभूति  है  कि  निम्नतम  वर्ग  के  लोगों
 को  रंभी

 तक  स्वतन्त्रता का  कोई  लाभ  प्राप्त

 नहीं  gare  |  इसलिये  सामान्य  जनता  को  कर  भार  से  मुक्त  होना  चाहिये  ।  यह  चीज़  इस  बजट में

 नही ंहैं  ।  वरन्  मोटे  कपड़े  पर  कर  लगाया गया  है  ।  मालूम है  कि  योजना  को कार्यान्वित करने  के

 लिये  वित्त  मंत्री
 को  aga धन

 राशि  की  आवश्यकता
 है

 ।  किन्तु  साथ  ही  यह
 भी

 आवश्यक है  कि
 सामान्य  व्यक्ति को  यह  दर्शाया  जाए  कि  जो  स्वतन्त्रता  हमने  प्राप्त  की  है  वह  उसी  के  लिये  है  ।

 जहां  तक  देश  के  म्दरं  उधार  लेने का  प्रदान  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  सहमत  हूँ  कि  इस

 दिशा  में  देश में  उपलब्ध  समस्त  साधनों कां  बजट  को  पूर्ण  करने  के  लिये  उपयोग  किया  जाये  ।  जहां

 तक  विदेशों  से  सहायता का  सम्बन्ध  संक्षेप  में  मैं  यही  कहना  चाहता  हूँ  कि  इस  सहायता पर  हम

 जितना भी  कम  निर्भर  रहें  उतना  ही  अच्छा  ।  इसमें  सन्देह  नहीं कि  हमारा  देवा  सहायता

 मंजूर  नहीं  किन्तु फिर  भी  हृदय  में  जो  स्वतन्त्रता  की  भावना है  वह  इससे  क्षीण  होती  हैं  ।

 घाटे  की  अर्थव्यवस्था  के  सम्बन्ध  मेरा  विश्वास  है  कि  वित्त  मंत्री  ने  जिस  सीमित  दायरे  में  उसे  प्रस्ताव

 वित  किया  वह  बुरा  नहीं  यह
 रुपया  उत्पादन  कार्यों

 में  लगाया  जाना

 उपभोक्ता  माल
 के

 उत्पादन  में  ।  घाटे  की  श्रथेव्यवस्था  से  जो  मुद्रा-स्फीति  का  प्रभाव  होगा वह

 इस  रुपये  से  उत्पादित  होने  वाले  माल से  निरसित  हो  जायेगा |

 सब बातों को  देखते  बजट में  औद्योगिक तथा तथा  अन्य  क्षेत्रों  के  व्यय में  बहुत  अच्छा

 समन्वय
 किया  गया  है

 ।  प्रथम  पंचवर्षीय योजना  के  दौरान  में  देश  ने  जो  महान्  प्रगति  की  है  वह  हम  देख

 ही  रहे  हैं
 ।

 दिल्ली
 को  ही  लीजिये

 ।  जब
 सन्  ROX A A में  हम  यहां  आये  तो  हमें  भिन्न  तथा  कपड़े की

 श्रावश्यकतायें  भी  पुरी  करने में  बड़ी  कठिनाई  होती थी  राशन  कार्ड पर  जो  ware  मिलता था  उससे

 मेरे  जेसे  स्वास्थ्य  के  व्यक्ति  का  पेट  भरना  तो  शैलसम्भव  ही  था  तथा  चोरबाजार  की  शरण  लेनी

 पड़ती थी  ।  किन्तु  aa  बाजार  में  सब  वस्तुयें  पर्याप्त
 मात्रा

 में  उपलब्ध  हैं  |  wea  क्षेत्रों में  तथा  ग्रामों

 में  जहाँ  भी  मैं  गया  वहाँ  मैंने  खाद्यान्नों  के  मामले  में  कोई  कमी  नहीं  देखी  ।  स्त्री-पुरुषों  को  श्री  सब

 स्थानों पर  सब  प्रकार  के  कपड़ों  में  देखा  जा  सकता है  ।

 इस  पृष्ठ  भूमि  में  यदि  बजट  कृषि से  हटकर  दूसरे  उद्योग  पर  कुछ  alae  ज़ोर  दिया गया  है
 तो

 यह  बिल्कुल  न्यायोचित  है  ।
 खाद्यान्नों

 में  हम
 न  केवल  आत्म-निर्भर  हो  गये  हैं  च्  निर्यात  भी

 रहे  हैं  ।  कपड़े  का  निर्यात  भी  प्रतिवर्ष  बढ़  रहा  है  |

 मैं  वित्त  को  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूँ  ।  मैं
 प्रादेशिक  समानता के  बहुत  विरुद्ध  हूँ  कयोंकि

 इससे  न  केवल  मेरे  राज्य  बिहार  को
 हानि  हुई  हैं  वरन्

 देश
 के

 अन्य  भागों  को  भी  प्रादेशिक  समानता

 मूल  मंंग्रेजी  में
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 [  श्री  झूलन  सिंह  |]

 के  इस  सिद्धान्त से  हानि  हुई  है  |  दामोदर  घाटी  योजना  से  बिहार  की  अपेक्षा  बंगाल
 को

 अधिक

 हुमा हैं  are  फिर भी  बिहार  को  इसमें  भ्रंश दान  देना  पड़ा  प्रादेशिक  समानता  तथा  लोहे

 के  कारखाना  की  स्थापना  का  प्रश्न  लीजिये  ।  मेरे  राज्य में  न  केवल  कच्ची  धातुएं  उपलब्ध  हं

 प्रपितु  अन्य  सब  सुविधायें  जैसै  सस्ते५
 सस्ता  यातायात

 आदि  उपलब्ध  किन्तु फिर
 भी

 बिहार  को  लोहे  के  एक  भ्र  कारखाने  की  स्थापना  से  वंचित  रक्खा  गया  क्योंकि  वहां  टाटा  का  लोहे

 का  कारखाना  मौजूद  था  मैं  कहना  चाहता हूँ  कि  सरकार  को  उन  क्षेत्रो ंमें  उद्योग  स्थापित
 करने

 चाहियें  जो  उनके  लिये  सबसे  उपयुक्त हों  ।

 श्री  पोकर  साहेब  )  समाजवादी  ढंग  के  समाज  का  इतना  मचाया  जा  रहा

 किन्तु  इसकी  प्राप्ति  के  लिये  कुछ भी  नहीं  किया  जा  रहा  ।

 दूसरी  पंचवर्षीय योजना  को  राष्ट्र  उद्धारक  बताया  जाता  परन्तु  मेरे  राज्य  मद्रास  क

 साथ  तो  सौतेली  मां  वाला  व्यवहार  किया  गया  तथा  केरल  की  स्थापना  का  बहाना  लेकर  मद्रास

 की  तामील  सरकार ने  मलाबार  जिले  की  aaa  उपेक्षा  कर  दी  मलाबार  के  केरल a  मिलने

 से  पहले  तो  मद्रास  को  इस  के  लिये  कुछ  व्यवस्था  करनी  चाहिये  थी  ।  यदि  मलाबार  का
 ध्यान

 न

 रखा  तो  यह  जिला  श्रागामी  योजना में  बिल्कुल  उपेक्षित  ही
 बना

 रहेगा  ।  यह  अच्छी  बात

 नहीं  है  ।

 गत  वर्ष  मैंने  इरनाड  में  कागज़  का  कारखाना  दौर  कुछ  दूसरे  उद्योग  खोलने  के  बारें में
 कहा

 परन्तु  मलाबार  के  लिये  मद्रास  की  सरकार ने  कुछ भी  धन  नहीं  हालांकि  मलाबार  मद्रास

 का  बड़ा  महत्वपूर्ण भाग  ौर  इसका  ऐतिहासिक  महत्व है  ।  क्योंकि  मद्रास  सरकार  ने  इसकी

 पक्षी  कर  दी  है  इसलिये  में  माननीय  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करूँगा कि  वह  मलाबार के  प्रति

 याय  करते  हुए  दूसरी  योजना  में  इसको  स्थान  देने  का  प्रयत्न  करें  |

 सरकार  को  समाजवादी  ढंग  के  समाज  के  निर्माण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भूमि  सम्बन्धी  निश्चित
 नीति  निर्धारित  कर  लेनी  चाहिये  ।  इस  नीति  का  अखिल  भारतीय  ara  होना  चाहिये  ai

 परिस्थिति  के  भ्रनुसार  कुछ  हेरफेर  की  गुंजाइश  रखी  जानी  चाहिये  ।  व्यक्तियों  या  परिवारों  के  लिये

 भी  भूमि  की  सीमा  निश्चित  कर  दी  जानी  चाहिये  |

 बहुत  से  लोगों  के  पास  एक  इंच  भी  भूमि  नहीं  प्रौर  कुछ  लोगों  के  पास  बहुत  भूमि  इसलिये

 भूमि
 के

 बारे  में  समानता  लाना  झ्रावश्यक  हैं  ।  परन्तु  एक  बात  का  ध्यान  अवश्य  रखना  चाहिये  कि
 जिन

 लोगों
 से

 भूमि
 ली  उन्हें  उचित  प्रतिकर  दिया  जाना  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध में

 प्रतिकर
 देने  के

 बारे
 में  एक  बार  सरकार

 ने
 अपनी  कठिनाई व्यक्त  की  थी  |

 परन्तु  मैं  कहता  हूँ
 कि

 जिन
 लोगों

 से

 नियत  मात्रा  में  भूमि  छोड़  कर  उसके  अतिरिक्त  भूमि ली  जाती  उन्हें  किश्तों
 सरल  किश्तों

 पर  प्रतिकर  मिलना  इसका  उपाय  यह  हो  सकता है  कि  जिन  लोगों को  भूमि

 दी  उन्हें  कहा  जाये  कि  वे  सरल  किश्तों  पर  उस  कमी  का  प्रतिकर  war  करें  |  इस  प्रकार  किसी

 को  भी  कोई  कष्ट  या  असुविधा  नहीं  होगी  ।

 समाजवादी
 ढंग  के  समाज  के  निर्माण  में  सरकार  का  समाज

 सुधार
 के  बहाने  लोगों

 की
 धार्मिक

 विधियों
 में  हस्तक्षेप  करना  waar  हेय  यह  कार्रवाई  आर्थिक  नीति को  कार्यान्वित  करने  के

 लिये  स्वधा
 waar

 है  कौर  लोगो ंके  मूलभूत  शभ्रधिकारों  के  विरुद्ध  यदि  सरकार  '  इसी  प्रकार

 का
 विधान

 बनाती  तो  देश  कौर  समाज  की व्यवस्था  छिन्न  विभिन्न  हो  जायेगी  हिन्दु  उत्तराधिकार

 विधेयक  शादी  विधानों  के  द्वारा  लोगों  पर  मनमानी  विधियां  थोपना  देश  की  आर्थिक  प्रगति
 के

 लिये  sare  नहीं है  ।

 fat  wait  में
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 में  हिन्दु  उत्तराधिकार विधि  का  इसलिये  उल्लेख कर  रहा  हूँ
 क्योंकि

 विधि मंत्री ने  एक  बार

 मुझे कहा  था  कि  सरकार  दीवानी  कानूनको  एक  रूप  बताना  चाहती  है  प्रौढ़  जब  देश
 की  प्  प्रतिशत

 जनसंख्या  हिन्दुप्नों  के  लिये यह  बन  फिर
 शेष  समुदायों  के  इसे  लागू  करना  सरल  कार्य

 होगा ।  ये  सामाजिक विधियां  शर  रूढ़ियां  श्रमिक  विकास में  बाधा  हैं  यह  धारणा  संधा  गलत  है

 इन  का  अधिक  विकास से  कोई  सरोकार  नहीं हैं

 राष्ट्रपति  ने  अपने  दौरे  में  लक्ष-द्वीप  द्वीपों  को  भारत  के  मिलाने  वाले  जहाजों  को  चलाने

 की  प्रतिज्ञा  की  थी  ।  इसको  शीघ्र  ही  कार्यान्वित  करने का  प्रयत्न  जाना  चाहिये  ।  भारतवर्ष

 मे ंजो  विधियां  लागू  हैं  वे  लक्ष-द्वीव  में  लागू  नहीं  होतीं  ate
 न  ही  वहां  शिक्षा या  चिकित्सा  की  कोई

 व्यवस्था  है  ।  इन  बातों  की  जोर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिये ।  भारत  कौर  इन  द्वीपों  के

 लोगों  के  साथ  भेदभाव  का  व्यवहार  करना  उचित  नहीं  है  ।  इन  को  भी  देश  के  भोगे  जाने  वाले  अधिकार

 शर  विशेषाधिकार  प्राप्त  होने  चाहियें  ।

 इन  द्वीपों को  केन्द्रीय  सरकार के  में  लेने  का  उनकी  वर्तमान  स्वतन्त्रता  को

 छीन  लेना  इसलिये  ऐसी प्रस्थापना  पर  विचार
 करना

 भी  उचित  नहीं  है
 ।

 बहुत से  भारतीय  बर्मा  में  व्यापार  करके  धन  कमा  रहे  परन्तु  बर्मा  सरकार  उन  को  वह

 रुपया  भारत में  लाने  नहीं  देती  ।  इधर  हम  उन  की  विश्व  sas  areca उनसे  कर  मांगते  हैं

 श्र  उन्हें  भरदा  करने  की  कुछ  प्रवर्ध  भी  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  जब  तक  वे  बर्मा  से  अपना  धन  न  ला  वे

 यहां  के  करों  का  भुगतान  कैसे
 कर  सकते हैं  ?  इसलिये  उन्हें  कुछ  रुपया  दिया  जाना  ताकि

 ने  वहां  से  धन  लाकर  यहां के  करों  का  भुगतान  कर  सरके |

 इस  सभा  में  भ्रंग्रेजी  और  हिन्दी  में  होती  है  ।  कुछ  सदस्य  प्रेग्नेंट  नहीं  समझ  सकते  कौर

 कुछ  सदस्य  हिन्दी नहीं  समझ  सकते ।  इसलिये  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  या  दूसरी  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं

 के  समान  यहां  कार्रवाई  का  साथ  ही  साथ  हिन्दी  प्रौढ़  प्रंग्रे जी  में  अ्रनुवाद  करने की  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिये  ताकि  सभा
 की  कार्रवाई

 को  सब
 लोग  wee  तरह  समझ  सके ं।

 श्री  कार  Fo  गुप्त  )  इस  साल  का  बजट  खास  अहमियत  रखता  यह

 सेकिड
 फाइव  इयर

 प्लान  पंचवर्षीय योजना  )  का  पहला  बजट  जहां तक  बजट  का  ताल्लुक

 है  इसमें कोई  ३९०  करोड़  का
 डिफिसिट  दिखाया गया  है  जिसमें  से  तकरीबन  ३३८  करोड़

 १७  कैपिटल  एकाउंट पर  (  पूंजी  लेखा  )  कौर  ५१  करोड़  ८३  लाख  रेवेन्यू  एकाउंट

 (  राजस्व  लेखा  )  पर
 टैक्सों

 के  जरिये  fas  करोड़  १४५  लाख  की  रकम  वसूल

 करने की  कोशिश की  गई  मेरी यह  राय है  कि  नगर  ज्यादा  टैक्स  लगा  कर  इस  डिफिसिट

 को  और  कम
 करने

 की  कोशिश  की
 जाती  तो  ज्यादा  अच्छा  होता  ।

 यह  मैं  इसलिये  कह

 रहा हूँ  क्योंकि  diss  फाइव  इयर  प्लान  के
 लिये  हमें कोई  ४,८००  करोड़  रुपये

 की  जरूरत  होगी

 शर  जिन  सोर्सिग  )  से  इस  रुपये  हासिल  wet  का  जिक्र  किया  गया  उनपर हम हम

 ज्यादा  डिपेंड  नहीं  कर  सकते
 |  उदाहरण  के  लिये एक  सोने  यह  बताया  गया  है

 कि  फारेन  एसिस्टेंस  के  जरिये  हमें  कोई  ८००  करोड़  रुपया  मिल  जाएगा

 मेरा  कहना  यह  हैं  कि  हम  इस  पर
 ज्यादा  विश्वास  नहीं कर

 सकते
 ।  साथ  ही  साथ  दूसरे  मुल्कों

 से  मदद  लेना  हमारी  खान
 र

 शान
 के  खिलाफ भी  होगा

 |  इस  फारेन  एग्जिस्टेंस

 के  बारे  में  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूँ  कि  इस  का  ज्यादातर  दारोमदार  जाने  वाले  सयासी  हालात  पर

 भी  डिपेंड  करता  है
 ।  इसलिये मैं  माननीय  वित्त  मंत्री

 जी  से  यह  प्रार्थना  करूँगा कि  ag  इस

 डिफिसिट  को  प्रा  करने  के  लिये  तौर  सेकिड  फाइव  इयर  प्लान  को  कामयाब  बनाने  के  लिये  ज्यादा

 से  ज्यादा  टेक्स  लगायें  ।
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 [sft  कार  Fo

 जब  हम  सेकिड  फाइव  इयर  प्लान  को  देखते  हैं  तो  उसमें  यह  लिखा  gar  हम  पाते  हैं  कि  इसका

 एक  मकसद  यह  भी  हैं  कि  इनकार  के  अन्दर  जो  है  उसको  कम  किया

 मेंट  )  को  खत्म  किया  स्टैंड  श्राफ  लिविंग  को  ऊंचा  किया  जाएगा  |

 लेकिन  जब  हम  इस  बजट  पर  नज़र  डालते  हैं  तो  हमें  महसूस  होता  है  प्रौढ़  हमें  सन्देह  होता  है

 fear  हम  ने  शुरू  से  ही  इस  इंग  से  काम  किया तो  हो  सकता  है  कि  हम  सेकेंड  फाइव  इयर

 प्लान  को  कामयाब  न  बना  सकें  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  जिस  यह  बजट  बनाया  गया  था  उस

 माननीय  मंत्री  जी  के  दिमाग में  यह  था  कि  जिस  तरह से  भी  हो  सके  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  खुश

 करने  की  कोशिका की  जाये  ।  इस  पालिसी  को  में  गलत  समझता हूँ  ।  इसका  नतीजा  यह  होता हैं  कि

 इससे  कोई  भी  खुश  नहीं  होता  ।.  इसलिये मैं  adler  करता  हूँ  कि  नए  टेक्सास  के  ज़रिये  श्रामदनी

 को  बढ़ाने  की  कोशिश की  जाए  कौर  इसी  चीज़  को  सामने  रखते हुए  मैं  माननीय  जी  के  सामने

 चन्द  तजवीजें  पेश  करना  चाहता हूँ  कौर मुझे  विश्वास  है  कि  वह  इन  पर  ध्यान  देंगे

 सब  से  पहली  मेरी  तजवीज  यह  है  कि  एस्टेट  ड्यूटी  को  बढ़ा  दिया  जाए I

 दूसरी  तजवीज़ यह  है  कि  इनकम  att
 प्रापर्टी  पर  सीलिंग

 झर
 संपत्ति

 का  मुक़र्रर

 कर दी  जाये  ।  तीसरी  तजवीज़  मेरी  यह  है  कि
 जो  worst के  प्रिवी  पर्सिस  (  राजाओं की  निजी  थैलियां  )

 हैं  उनको  कम  कर  दिया  जाये  ।  प्रिवी  पर्सेंट को  कम  करने  की  तज़वीज  मैं  इसलिये  पेश  कर  रहा

 हूँ  क्योंकि  श्राप  जानते  हैं  कि  जिस
 वक्त  कांग्रेस  हिन्दुस्तान  की

 श्राज्ादी
 की  लड़ाई लड़  रही

 थी
 उस

 वक्त

 इन  राजाओं  श्र  महाराजाओं ने  जो  पार्ट  प्ले  )  किया  उसको  किसी भी  हालत में  सही  करार

 नहीं  दिया  जा  सकता  है  ।
 शीराज़  हिन्दुस्तान  को  are  हुए  पाठ-नौ  बरस  हो  गए  हैं  श्र

 भी  हम  यह  देख  रहें  हैं  कि  इन  राजाओं  श्र  महाराजाओं  के  पास  जो  सरमाया है  वह  पहले  से  भी

 ज्यादा  होता जा  रहा  इसलिये मैं  कपिल  करूँगा  कि  उनके  इन  प्रिवी  पर्सिस  को  काफी  कम  कर

 दिया  जाय
 ताकि

 जो  रुपया  इस  तरह से  हमारे  पास  भराए  उसको  हम  नेशन  की  भलाई  के

 कामों में  बचें  कर  सकें  ।  इसके  साथ  ही  साथ  मेरी  यह  भी  राय  है  कि  बैंकिंग  को  नेशन ला इज़

 का  राष्ट्रीयकरण  )  कर  दिया  जायें  ।  ऐसा  करने  से  आपको  सब  से  बड़ा  फायदा  यह  होगा  कि  art जो

 स्माल  सेविंग  (eT  की
 स्कीम

 चल  रही है  यह  कुछ हद  तक  कामयाब  हो  जायेगी  ।  बड़े

 बड़े  सरमायादार  लोग  रुपया  प्राइवेट  बैंकों  में  जमा  करवाते  हैं  प्रौढ़  अगर  बैंकिंग  गवर्नमेंट

 के  कब्ज़े  में  प्रा  जायेगा  तो  उसमें  जो  भी  रूपया  जमा  gal  करेगा  उसको  गवर्नमेंट  सेकेंड  फाइव

 इयर  प्लान  को  कामयाब  बनाने में  ्  कर  सकेगी

 अब  जो  बात  मैं  कहना  चाहता  हूँ  वह  यह  है  कि

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  कल  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  |

 इसके  लोक-सभा  १६  2eug  क  साढ़े  दस  बजे  तक  के  लिये  स्थागित

 मूल  wast  में



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  १४  2EXE | |

 पृष्ठ

 स्थगन  प्रस्ताव  १११३-१४

 अध्यक्ष  महोदय  ने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  के  रखे  जानें  की  अनुमति  नहीं  दी  जिसकी

 सुचना  श्री  एम ०  त्रिवेदी  ने  दी  थी  |  ear  प्रस्ताव  इस  सम्बन्ध  में था  कि

 भारत  सरकार  ने  जनसंघ  दल  के  नेताझ्रों  को  जम्म  में  नगरपालिका  के  चनावों

 के  सम्बन्ध  में  काम  करने  के  लिये  वहां  जाने  की  त  नहीं  दी  |

 राज्य-सभा  से  संदेश  १११४

 सचिव ने
 राज्य-सभा

 से
 प्राप्त

 इस
 संदेश  की  सूचना  दी  कि  राज्य-सभा  ने  &

 १९५६  की  बैठक  में  भारतीय  पंजीयन  )  Puy HT,

 जो  १६  १९५५  को  लोक-सभा  में  पारित  संशोधनों  के  साथ

 पारित  किया  है  कौर  विधेयक  इस  प्रार्थना  के  साथ  वापस  भेजा  है  कि  उन

 AAMT पर  लोक-सभा  की  सहमति की  सुचना  राज्य-सभा को  दे  दी  जाये  |

 राज्य-सभा  हारा  संबोधित  रूप  में  विधेयक-सभा-पटल  पर  रखा  गया  १११५

 भारतीय  पंजीयन  )  विधेयक

 क  ि  ee  2
 लेने  के  लिये  प्रस्ताव  १११५

 गृह  कार्य  उपमंत्री  बी०  एन०  ने  प्रस्ताव  किया  कि कजोद  sq

 पहाड़ी लोग  )  विनियमन  विधेयक  को  राज्य-सभा

 द्वारा  पारित  रूप  में  वापस  लेने  की  अनुमति  दी  जाय  |  प्रस्ताव  पर  चर्चा  समाप्त

 नहीं
 हुई  ।

 सामान्य  राय-व्यस्क  १११६-६३

 सामान्य  प्राय-व्यस्क  पर  कौर  सामान्य  चर्चा  हुई

 सामान्य  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  |

 १६  PERG  के  लिये

 ०  थ  का  ७  हैं  हनन THAT  न्य  प्राय-व्यस्क  पर  सामान्य  चर्चा  तौर  मद्य  निषेध  के  बारे में  गैर-सरकारी

 सदस्यों  के  संकल्प  पर  चर्चा |

 ११६३
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